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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 {  Mr.  SPEAKER  in

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 दुग्ध  aq  का  निर्यात

 “181.  श्री  एस०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  कृषि  we  सिचाई  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  ad  का  निर्वात  बन्द  करने  का  निर्णय  किया
 है

 ;  ait

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  अण्णासाहिब  पी०  :  तथा

 ter  ga  qe  अथवा  पूर्ण  दूध  के  चू  का  भारत  से  बाहर  निर्यात  नहीं  किया

 गया  था  ।  wa  दुग्ध  चुके  के  निर्यात  को  समाप्त  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी :  हम  निर्यात  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  क्या  यह  भारत  में  कमी के

 कारण  है  या  विदेशों  में  इसकी  कोई  मांग
 नहीं  है

 ?

 श्री  अण्णा  पी०  शिन्दे  :  स्व प्रथम हम  अपनी  ही  पूरी  नहीं  कर  पा

 ऊ
 रहे  2  |  हम  ने  अपनी  आवश्यकताएं  पुरी  करने  के  लिए  इसका  ara  किया  है  ।

 दूसरे  यदि  हम  निर्यात  का  निर्णय  भी  करें  तो  हमारे  यहां  मूल्य  स्तर  तुलना  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाज।र  में  इसका  मूल्य  कम  है  ate  निर्यात  करना  लाभप्रद  नहीं  होगा  ।

 9  7  8  L.  S.—-I
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 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  देश  में  गायों  ate  भैंसों  की  बहुत  बड़ी  संख्या  है  ।  फिर  ह्म

 इस  मामले  में  mien  निर्भर  क्यों  नहीं  हैं  ?  मंत्री  महोदय  दुग्ध  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या

 कदम  उठा  रहे  हैं  जिससे  कुछ  दुग्ध  उत्पादकों  का  विदेशों  में  निर्वात  कर  सकें  ?

 शी  श्रष्णासाहिब  पी०  शिन्दे  माननीय  सदस्य  को  भी  कुछ  कठिनाइयों  का  पता  है
 भारत  में  पशु ग्र ों  की  बहत  अधिक  संख्या  है  कौर  यह  सर्वविदित  है  कि  उत्पादन  भी  सम्भवत

 सबसे  कम  है  ।  हमने  शताब्दियों  से  पशुपालन  उपेक्षा  की  है  ।  wa  प्रौद्योगिकी  के

 विकास  att  पशु  पालन  के  विकास  की  बेहतर  सूझबूझ  होने  के  कारण  स्थिति  में  सुधार

 हुमा  विदेशी  नस्लों  का  सूत्रपात  किया  जा  रहा  है  ate  हुम  भ्र पनी  गायों  की  नस्ल

 सुधारने  के  लिए  गहन  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  भैंस  भी  हमारे  देश  की  महान  सम्पत्ति  है  ।

 माननीय  सदस्य  को  यह  जान  कर  प्रसन्नता  होगी  कि  कुछ  at  तक  गतिरोध  के  बाद  गत

 दो  वर्ष  के  दौरान  ब  sq  उत्पादन  होने  लगा  है  ।  वस्तुतः  कतिपय  क्षेत्रों  में  तो  अधिशेष

 की  समस्या हो  गई  है

 प्रारम्भिक  के  लिये  पाक  ब्यूरो

 *185.  को  गरजन  सेठी  समाज  कल्याण  फॉर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  न्यूनतम  झ्रावश्यकताश्ं के  राज्य  कार्यक्रम  के  अधीन  केन्द्र  में  on  fiery

 शिक्षा के  लिये  एक  पृथक  ब्यूरो  स्थित  किया  गया  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  नहीं  |

 श्री  भ्रजन छ  सेठी :  केन्द्रीय  स्तर  पर  निर्देशन  शर  प्रेक्षण  के  लिए  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  लिये

 एक  पृथक  ब्यूरो  स्थापित  करने  का  विचार  किया  गया  था  ।  न्यूनतम  झ्रावश्यकताएं

 जिसमें  प्राथमिक  स्कूल  स्तर  पर  निर्देश  देना  भी  सम्मिलित  के अन्तर्गत  निधियों  का  सम्यक  उपयोग

 करने  हेतु  प्राक्कलन  समिति ने  wort  ज 79व  प्रतिवेदन  में  खेद  प्रकट  किया  है  कि  वर्ष  से  14  वर्ष  की

 शिष्य  वर्ग  के  छात्रों  के  पंजीकरण  में  गिरावट  आने  के  कारण  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए  ब्यूरो  अभी

 तक  स्थापित  नहीं  at  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  प्राथमिक  स्कूल  स्तर  पर  छात्रों
 का  पंजीकरण  करने

 के  सम्बन्ध  में  पुनरावलोकन  करने  हेतु  एसा  एक  पृथक  ब्यूरो  स्थापित  करने  में  सरकार  को  किन

 विशिष्ट  कठिनाइयों
 का  सामना  करना  पड़  रहा

 ‘Sto  एस०  नूरुल  हसन :  मेरे  मंत्रालय  में  स्कूल  शिक्षा  के  निश्चित  प्रबोधक  कक्ष  वाला

 एक  ब्यूरो  है  जो  प्राथमिक  शिक्षा  सम्बन्धी  न्यूनतम  श्रावश्यकताएं  कार्यक्रम  लाग  करने  के  लिए  प्रत्येक

 राज्य  सरकार  प्रौढ़  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  किए  जाने  वाले  प्रयासों  के  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  रखता

 है  ।  स्कूल  शिक्षा  ब्यूरो  के  इस  एकक  से  मुझे  पुरी  जानकारी  सिलती  है  कौर  इसी  जानकारी  के  आधार

 पर  मैं  राज्य  सरकारों  से  नियमित  परामशं  हूं  कौर  मेरे  मंत्रालय  के  वरिष्ठ  अधिकारी  भी  राज्य

 सरकारों  के  अधिकारियों  से  नियमित  रूप  से  परामर्श  करते

 श्री  अजन  सेठी  :  ड्राप  की  जानकारी  के  लिए  में  प्राकलन  समिति  की  सिफ़ारिशों  का  ars

 सम्मुख  उल्लेख  करना  चाहता हूं
 ।  इसमें  बताया  गया  है  कि  जहां  तक  न्यूनतम  प्रावश्यकताओओं  के  प्रावधान

 का  सम्बन्ध  है  उन्हें  सुचना  दी  गई  है  कि  केन्द्रीय  स्तर  पर  निदशन  कौर  पर्यवेक्षण  करने  हेतु  प्राथमिक  शिक्षा

 के  लिए  प्रथम  ब्यूरो  की  स्थापना  की  गई  लेकिन  इस  उद्देश्य  के  लिए  अपेक्षित  धनराशि  आवंटित
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 नहीं  की  गई  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  उनका  राज्य  सरकारों  कौर  वरिष्ठ  अघिकारियों  से

 सम्पर्क  है  at  इस  समस्या  की  जांच  करने  के  लिए  एकਂ  पृथक  एकक  मैं  मंत्री  महोदय  से
 '

 जानना

 चाहता  हुं  कि  क्या  न्यूनतम  आवश्यकताएं  कार्यक्रम  के  अधीन  एके  पृथक  ब्यूरो  स्थापित  करने  का  विचार

 है  at  यह  वही  प्रो  है  जिसका  उन्होंने  सदन  में  अभी  उल्लेख  किया  ai

 प्रो ०  एस०  नरूला  हसन  :  मैंने  अभी  बताया  है  कि  सकल  शिक्षा  ब्यूरो  का  अ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  काय

 संविधान  के  निदेशक  सिद्धान्तों  के  अनसार  पंजी  कारण  कार्यक्रम  को  बनाये  रखना  है  |

 श्र  जी०  वि दवना यत  हमने  संविधान  में  व्यवस्था  की  है  कि  कम  से  कम  प्राथमिक  स्कूल  स्तर

 तक  निःशुल्क  दौर  अ्रनिवार्य  शिक्षा  दी  जानी  चाहिए  ।  क्या  सरकार  ने  निःशुल्क  कौर  श्रनिवायं  शिक्षा

 के  सम्बन्ध  में  राज्यों  की  स्थिति  का  पुनरावलोकन  किया  है
 ?  यदि  तो  क्या  सरकार  राज्यों  में  को  गई

 प्रगति  से  सन्तुष्ट

 No  एस०  नरूला  gaa:  स्थिति  का  वार्षिक  groans  किया  जाता  हम  प्राथमिक

 स्तर  पर  पंजीकरण  के  लक्ष्यों  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  राज्य  संरकार  के  प्रस्ताव  कौर  उनका  कार्यनिष्पादन

 सम्बन्धी  ब्यौरा  प्राप्त  करते  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  को  पता  होगा  कि  इसके  अ्रतिरिक्त  भारत  सरकार  ने

 विभिन्न  एजेंसियों  के  माध्यम  से  तीसरा  अखिल  भारतीय  शिक्षा  सर्वेक्षण  कार्य  किया  दूसरा  whew

 भारतीय  शिक्षा  सर्वेक्षण  1965  में हुमा  ar  तीसरा  सर्वेक्षण  31  1973 को  बिन्दू  मान
 कर

 किया  गया  है  जिसको  अधार  मान  कर  सभी  झ्राकड़  तयार  किए  जायेंगे  |  तीसरे  सर्वेक्षण  के  प्रथम  अकड़

 मिलने  आरम्भ  हो  गये  हैं  ।  मुझे  भय  है  कि  चौथी  योजना  के  wea  तक  अर्थात्‌  31  1974  तक

 वास्तविक  प॑जीकरणों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिए  गए  आंकड़ों  ai  तीसरे  सर्वेक्षण के  प्रथम

 विश्लेषण &  प्राप्त  ग्राहकों  में  काफ़ी  अधिक  afe  हालांकि  आपको  पता  है  कि  यह  केवल  तीन  महीनों  का

 ही  अन्तर  है  कौर  इसमें  इतना  धिक  परिवर्तन  नहीं  हुआ  होगा  ।  इन  आंकड़ों  के  अधार  पर  मझे

 श्र  भारत  सरकार  की  चिता  व्यक्त  करने  में  संकोच  नहीं  है  क्योंकि  fora  तरह  से  प्राथमिक  शिक्षा

 का  सार्वभौमिक  कार्यक्रम  बनाया  जा  रहा  है  वह  ग्रत्यन्त  चिन्ताजनक  है  ।

 थो एम  रामगोपाल  रेड्डी  :  मंत्री  महोदय  ने  कंहा  है  कि  केन्द्रीय  शौर  राज्य  सरकार  बच्चों

 का  स्कूलों  में  पंजीकरण  करने  के  लिए  गहन  प्रयास  कर  रही  हैं  ।  इसके  बावजूद  शिक्षित  व्यक्तियों  की

 संख्या  कौर  उनकी  प्रतिशतता  में  प्रति  ag  वृद्धि  हो  रही  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  मंत्री  महोदय

 सभी  सकल  जाने  योग्य  प्राय  के  बच्चों  के  लिए  स्कूल  जाना  कौर  कम  से  कम  प्राथमिक  शिक्षा  प्राप्त  करना

 अनिवार्य  बनायेंगे  ?

 प्रो०  एस०  नरूला  हसन  केवल  सरकार  द्वारा  ही  उसे  अ्रनिवायं  घोषित  far  जाने  का  प्रश्न

 नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  संविधान  ate  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  नितान्त  रूप  से  स्पष्ट  है  ।  इस  सदन  का  कोई  भी

 सदस्य  चाहे  वह  किसी  भी  दल  का  क्यों  न  संविधान  के  प्रति  निष्ठा  की  शपथ  लिए  बिना  यहां  नहीं

 asa  है  ।  हम  सभी  इसे  कार्यान्वित  करने  हेतु  कार्य  करने  के  लिए  वचनबद्ध  यंह  वास्तव  में

 महान  मागं  निदेशक  ले  किन  दुर्भाग्य  वश-मैं  सदन  को  या  देश  को  कभी  धोखा  देने  का  साहस  नहीं  करूंगा

 वास्तविकता  यह  है  कि  चौथी  stearate  में  विशेष  प्रयास  करने  के  बावजूद  हमें  प्रभी  बहुत  कुछ  कांयं

 करना  है  कौर  पांचवी  यो  जना  में  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  की  संकल्पना  शामिल  कौ  गई  है  लेकिन

 वित्तीय  कठिनाइयों  के  फलस्वरूप  पांचवी  योजना  के  पटले  दो  वर्षों  के  दौरान  न्यूनतम  आवश्यकता

 कार्यक्रम के  अन्तर्गत  प्रारम्भिक  शिक्षा के  लिए  राज्य  सरकारों नें
 पांचवीं  योजना के  प्रारूप

 में

 निहित  राशि  से  भी  बहुत  कम  राशि  आवंटित  की  है  ।
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 गोमती  शीला  मंत्री  महोदय  ने  कही  है  कि  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  लिए  कम  धन  miafea

 किया  जाता  विश्वविद्यालय  शिक्षा  की  तुलना  में  जब  प्रारम्भिक  शिक्षा  ग्रहण  करने  के  लिए  अधिक

 बच्चे  स्कूलों  में  जाते  हैं  तो  इसके  लिए  कम  धन  क्यों  दिया  जाता  है  ?

 प्रो०  एस०  नरूला  हसन  :  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  लिए  नियत  धनराशि  की  उच्च  शिक्षा  में  लगाने

 का  तो  प्रश्न  ही  नहीं  राज्य  सरकारों  की  शिक्षा  के  लिए  कुल  राशि  नियतन  में  कमी  करनी  पड़ी  है

 कौर  इस  सदन  ने  भी  कुछ  सीमा  तक  मेरे  मंत्रालय  के  लिए  राशि  नियतन  में  कमी  की  है  ।  क्योंकि  उसका

 यह  fart  है  कि  प्रमुख  क्षेत्र  को  अधिक  धन  देना  है  झर  मुद्रास्फ़ीति  का  दबाव  कम  करना  मुझे

 आशा  है  इस  वर्ष  सदन  मेरे  मंत्रालय  के  लिए  अ्रधिक  उदारता  बरतेगा  |

 Shri  M.  C.  Daga:  The  Minister  has  commended  the  Directive  Principles.  I  want  to
 know  whether in  order  to  implement  this  plan,  any  positive  scheme  has  been  formulated  and
 whether  a  time  limit  has  been  fixed,  so  that  education  for  all  the  children  of  India  may  be
 made  compulsory  ?

 Prof.  S.  Nurul  Hasan:  Its  time  limit  has  been  fixed  and  scheme  has  also  been  formu-
 lated.  It  was  decided  thatin  the  Fifth  Five  Year  Plan  at  least  97  per  cent  of  childrenin  the  age
 group  of  6  and  हक  years  should  be  enrolled  in  the  schools.  Out  of  the  children  between  the
 age  group  of  हकीम  and  14  years,  50  percent  will  be  taken  in  the  formal  education  scheme  and  25
 per  cent  in  the  non-formal  education  scheme.  A  comprehensive  scheme  has  been  prepared
 in  this  regard.  During  1974  and  1975,  when  financial  stringency  came  in  the  way,  Central
 Advisory.  Board  of  Education  gave  some  directives  and  suggestions  as  to  how  inspite  of  all
 these  difficulties  we  can  achieve  our

 goal.

 सरकारी  श्रीवास  का  अ्रावंटन

 186.  श्री  के०  सत्यनारायण  :  क्या  निर्माण  श्र  ग्रा वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार  के  बहुत  से  कर्मचारी  सरकारी  ग्रा वास  के  प्राचीन  हेतु
 प्रतीक्षा  सूची  में  हैं  ;  ate

 यदि  तो  1  1976  को  विभिन्न  टाइप के  आवासों  के  लिये  कितने  मामले

 विचाराधीन थे  ?

 निर्माण  ale  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्प  मंत्री  के ०  a

 अ्रावंटन  के  लिये  जो
 at  दन-पत्र  पढ़े

 हुए  इस  प्रकार  हैं  :--

 टाइप
 आ्रावेदन

 पत्रों  को  सं  ०

 4,255

 | है|  10,073

 It  1,515

 868

 593

 VI  250

 VII  278

 तहह  79

 होटल  423

 जोड़  18,334
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 aaa  ee

 Fo  सु र्थे नारायण  :  मैं  जनाना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  समस्या  के  समाधान  के

 लिए  कोई  योजना  बनाई  है  ।  क्योंकि  सरकार  उच्च  भ्र धि  कारियों  को  अत्यधिक  किराया  दे  रही  है  ?  क्या

 सरकार  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  समाप्त  होने  से  पटले  सम्पूर्ण  श्रीवास  या  कम  से  कम  टाइप  4,5

 श्र  6  की  ग्रा वास  समस्या  को  हल  करेगी  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  उन  सभी  व्यक्तियों

 जो  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  west  तक  सरकारी  श्रीवास  के  आवंटन  के  योग्य  हैं  ,  अ्रावास  उपलब्ध

 करना  सम्भव  नहीं  मंत्रालय  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  150  करोड़  रुपये  की  मांग  की  है  ।  तभी  75

 प्रतिशत  लोगों  को  श्रीवास  उपलब्ध  हो  सकता  है  ।  लेकिन  100  करोड़  रुपये  ही  आवंटित  किए  गए  ह

 आर  इस  में  से  गत  तीन  वर्षों  में  बहुत  कम  धन  दिया  गया  इसलिए  पांचवीं  योजना  की  समाप्ति  से

 पहले  उन्हें  सरकारी  श्रीवास  का  आवंटन  करना  सम्भव  नहों  है  |

 श्री  के०  सत्यनारायण  :  कितने  अधिकारियों  ने  सरकारी  ग्रा वास  खाली  किए  हैं  प्र  अपने

 मकानों में  चले  गये

 श्री  एच०  19.0  एल०  सरकार  की  नई  नीति  के  फलस्वरूप  कुल  4161  बवाटेंरों  में  से

 1665  क्वार्टर  खाली  हुए  हैं  ।  मेरे  पास  विभिन्न  श्रेणियों  की  सुची  यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तो

 वह  सूची  उन्हें  दी  जा  सकती

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  उन  सरकारी  तमंचा  रियों  के

 जो  या  तो  स्वयं  बीमार  हैं  या  उनके  परिवार  का  कोई  सदस्य  बीमार  कोई  विशेष  उपबन्ध  किया

 क्या  उन्हें  क्वार्टरों  के  आवंटन  के  मामले  में  वरीयता  दी  जायेंगी  या  उन्हें  अपनी  बारी  पर  ही

 क्वार्टर  अ्रावंटित  किया  जायेगा ?

 श्री  के०  रघु रामे या  :  सरकारी  कर्मचारियों  को  स्वास्थ्य  के  आधार  पर  क्वार्टर  आवंटित  करने

 में  वरीयता  दी  जाती  इसके  लिए  कुछ  विशेष  प्रकार  के  रोग  स्वीकृत  किए  गए  एक  समिति

 नियुक्त  की  गई  है  जो  इस  अधार  पर  क्वार्टर  झ्रावंटित  करने से  पहले  सभी  श्रावेदनपत्नों  पर  विचार

 करती

 श्री  रामसहाय  पॉड  :  सरकारी  कर्मचारियों  को  श्रीवास  का  आवंटन  करने  में  श्री  भगत  झर

 श्री  रघुरामैया  हारा  किए  गए  प्रयासों  की  सराहना  करते  हुए--क्योंकि  इसके  लिए  ये  बधाई  के  पात्र

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  श्रीवास  के  आवंटन  के  लिए  आपके  पास  कितने  आवेदन  पत्र  अनिर्णीत  पड़े  हैं  ?

 श्री  एच०  Fo
 एल०  भगत  :  मैंने  मूल  उत्तर  में  पहले  ही  दे  दिये  हैं  ।  कुल  18,334

 आवेदन  पत्र  ग्र निर्णीत  पड़े  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  के  लिए  मैं  यह  भी  बताना  चाहता हूं  कि

 सरकारी  alas  के  आवंटन  के  लिए  योग्य  कुल  व्यक्तियों  की  सामान्य  औसत  42.  4  प्रतिशत  है

 मेरे  पास  विभिन्न  श्रेणियों  का  विस्तृत  ब्यौरा  है  कौर  यदि  सदस्य  चाहें  तो  मैं  उन्हें  दे सकता  हूं  ।

 कोट  नियन्त्रण  योजना

 *187.  श्री  हरी  fag:  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार
 ने  हाल  ही  में  कीट  नियन्त्रण  के  लिये  एक  समेकित  योजना  बनाई  है  जिसमें

 बड़े  पैमाने  पर  छात्रों  wit  किसानों  का  सहयोग  प्राप्त  किया  जायेगा  ;  और
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 यदि  ai,  तो  इस  योजना
 की  मुख्य  बातें  क्या

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  जी  भारतीय

 कृषि  भ्रनुसंधान  परिषद्‌  ने  इस  उद्देश्य  के  लिए  एक  समेकित  योजना  तैयार  की

 चूहों  की  रोकथाम  are  प्रबन्ध  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  योजना  बनाई  गयी  है  ।  योजना  के  विभिन्न

 पत्रकारों  को
 सफ़लता  पु वंक

 परमल  में  लाने  के  लिए  इस  में  भा  रतीय  क़षि  भ्रनुसंधान  वैज्ञानिक  कौर

 औद्योगिक  अनुसंधान  स्वेच्छा  सेवी  संगठन  कौर  विभिन्न  केन्द्रीय  तथा  राज्य

 विभाग  जैसी  एजेन्सियों  सम्मिलित  की  गयी  है  ।  इस  राष्ट्रीय  योजना  विभिन्न  स्तरों  पर  कम चा  रियों

 का  दूर  दर्शन  न् ग्र गर  समाचार  पतो  जैसी  विस्तार  एजेन्सियों  द्वारा  गांव  वालों  को

 इस  काम  के  लिए  तैयार  सफ़ेद  सूंडी  ate  खरपतवारों  की  रोकथाम  के  लिए  छात्रों  का

 सहयोग  लेना  शामिल  है  ।  इस  योजना  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  समन्वय  समिति

 बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 Shri  Hari  Singh  :  I  would  like  to  know  the  response  of  the  Universities  that  have  been
 involved  in  the  National  plan  for  pest  Control  and  would  also  like  to  know  how  many  students
 of  each  College  will  be  put  under  this  Scheme,  and  how  they  will  be  engaged  in  this  work  ?

 Shri  Shahnawaz  Khan  :  The  whole  scheme  is  still  under  consideration.

 Shri  Hari  Singh:  I  would  like  to  throw  some  light  on  the  importance  of  this  question
 It  so  happens that  in  India,  a  substantial  part  of  crops  is  eaten  up  by  several  types  of  pests.

 that  if  a  particular  farmer  succeeds  in  controlling  the  pests  in  his  field,  his  efforts  become  in-
 effective  if  neighbouring  farmers  do  not  adopt  pest  control  measures.  I  would  like  to  know
 what  scheme  has  been  made  by  the  Government  for  extensive  pest  control  so  as  to  enforce  pest

 ‘control  in  some  States  of  India.

 Shri  Shahnawaz  Khan  :  A  number  of  schemes  have  been  formulated  by  the  Government
 ‘in  regard  to  pest  control.  There  are  various  methods  of  pest  control.  One  of  the  methods
 is  that  of  biological  control.  There  are  certain  pests  which  kill  such  pests  which  damage  crops
 and  such  pests  are  called  psedatoss.  We  are  making  efforts  in  this  direction.  When  there
 is  an  attack  by  the  pests,  we  do  ground  spray  as  well  as  aerial  spray.

 Shri  Rajdeo  Singh  :  The  Executive  Director  of  Pesticides  Association  of  India,  Mr,
 Barua  has  made  a  statement  that  the  number  of  rats  is  7  times  more  than  the  population  of  the

 country.  Few  days  ago  a  suggestion  came  before  the  Central  Food  Advisory  Committee  that

 publicity  should  be  made  through  Radio,  television  and  pamphlets  that  whosoever  kills  a  rat,
 he  will  be  awarded  50  paise  or  one  rupee.  We  think  that  we  can  kill  rats  throughout  the  country.

 would  like  to  know  what  is  the  reaction  of  the  Government  thereto  ?

 Mr.  Speaker  :  Are  pests  and  rats  one  and  the  same  thing  ?

 Shri  Shahnawaz  Khan  :  Rodents  are  also  included  in  this.  The  matter  was  discussed
 in  the  meeting.  Steps  are  being  taken  by  the  Government  for  rodenticide.  To  kill  rodents

 poison  is  mixed  up  with  the  edible  thing  and  through  laying  teaps.  Efforts  are  being  made  for
 rodenticide,

 Shrimati  Sheila  Kaul:  Is  it  a  fact  that  six  rats  eat  up  the  same  quantity  of  foodgrains
 in  adayasis  consumed  by  one  man  ?  The  work  under  pest  control  plan  is  usually  delayed.
 Pest  Control  medicines  are  distributed  long  after  the  seeds  of  wheat  are  sown  and  as  a  result
 thereof  seeds  are  eaten  up  by  pests.  I  would  like  to  know  what  steps  are  being  taken  by  the
 Government  in  this  regard ?

 Shri  Shahnawaz  Khan  :  It  is  a  fact  that  rodents  eat  up  substantial  part  of  the  crops.
 As  far  as  the  quantity  eaten  up  by  the  rodents  is  concerned,  it  depends  upon  the  quantity  con-
 sumed  by  the  individual.

 Shri  Shivnath  Singh  Pest  Control  is  very  essential  for  increasing  production,  Rust-

 proof  varieties  have  proved'a  total  failure.  I  would  like  to  know  what  action  has  been  taken  by
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 the  Government  to  prepare  a  proper  rust-proof  variety.  Rust  is  spreading  as  an  epidemic  in
 our  country.  What  steps  are  being:  taken  by  the  Government  for  rust-control ?

 in-se
 Shri  Shahnawaz  Khan  :  Our  Research  Institutes,  and  in  particular  LA.R.I.  are  busy

 arch  of  rust-resistant  varieties.  The  hon.  Member  will  be  glad  to  know  that  we  have  pro-
 duced  rust-resistant  varieties.  If  the  hon,  Member  thinks  proper,  I  will  take  him  1c  Pusa  Ins-
 titute  and  show  him  some  varieties.

 गन्ने  के  मलय  को  बकाया  राशि

 +

 *  188.  श्री  सर  पाँडे :
 श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :

 क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिनन  राज्यों  में  चीनी  मिलों  ने  गन्ना  उत्पादकों  को  प्रभी  काफ़ी  धनराशि  देनी  है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  गन्ना  उत्पादक  राज्य  में  अलग  ऐसी  कितनी  राशि  बकाया

 और

 गन्ना  उत्पादकों  को  बकाया  राशि  की  वसूली  में  उनकी  सहायता  करने  हेतु  सरकार  का

 क्या  उपाय  करने  का  विचार

 15 कृषि  wit  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  शर

 1976  को  1975-76  श्र  पिछले  मौसमों  से  संबंधित  गन्ने
 के  मूल्य  की  राज्यवार  बकाया

 राशि  को  बताने  वाला  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  में  रखा  गया  ।  देखिए

 संख्या  एल०  टी०
 10489/ 76]  |

 राज्य  सरकारों  को  समय  समय  पर  यह  कहा  गया  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  फैक्ट्रियों

 द्वारा देय  गन्ने  के  मूल्य  का  भुगतान  शीघ्र  चूककर्ता  फ़ैक्ट्रियों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाने  सहित  सख्त

 कार्यवाही  12  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  का  भुगतान  करने  के  लिए  अपने  कानूनों  में  व्यवस्था  करें  झ्र ौर

 भ-राज॑स्व  की  व ध  काया  राशि  के  रूप  में  गन्ने  के  मूल्य  की  बकाया  राशि  वसूल  करने  के
 पग

 उठायें  |

 कुछ  राज्य  सरकारों  ने  ब्याज  की  दर  को  बढकर  15  प्रतिशत  तक  करने  के  लिए  पहले  ही  कार्यवाही  की

 है  कौर  भू-राजस्व  की  बकाया  राशि  के  रूप  में  गन्ने  के  मूल्य  की  बकाया  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए

 व्यवस्था  की  जहां  बकाया  राशि  के  भुगतान  में  विलम्ब  हनना  था  वहां  कुछ  मामलो  में  कानूनी

 वाही  भी  की  गई

 Shri  Sarjoo  Pandey:  The  statement  laid  by  the  hon.  Minister  shows  huge  sum  of  money
 as  arrears  of  sugarcane  price.  In  Eastern  U.P.,  farmers  are  not  given  money  against  purchase
 of  sugarcane  and  instead  they  are  issued  slips  and  the  farmers  pledge  their  slips  worth.  Rs.
 200,  300  or  400  and  get  rupees  50,  100  or  so.  I  would  like  to  know  the  number  of  mills  against
 whom  arrears  are  due  and  the  action  taken  against  them ?

 Shri  Shahnawaz  Khan:  The  hon.  Member  will  be  happy  to  note:  that  situation  has
 altogether  changed  nowin  comparison  to  past  years.  So  far  as  the  question  of  U.P.  is  concerned,
 during  1975-76,  upto  15th  February,  1976,  sugarcane  worth  rupees  8537  lakhs  was  pur-
 chased,  out  of  which  rupees  6810  lakhs  have  been  paid.  In  grace  period  of  15  days  sugarcane
 amounting  to  rupees  1892  lakhs.  was  purchased.  Arrears  due  from  U.P.  was  about.  Rs.  17
 crores.  The  hon.  Member  will  appreciate  that-U.P.  has  not  only.  cleared  its  dues  but-has  miade
 advance  payments  and  for  that  I  congratulate  the  Government  of  U.P.  17.Crores  of  rupees  was

 due  but  if  grace  period  is  included  it  amounts.  to  rupees.18  crores.  Therefore,  there’  are  no
 arrears  in  this  year.
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 पंडा  :  ऐसा
 कई

 सालों  से  होता  झा  रहा  मैं  यह  जानना  श्वाहता हुं
 कि

 क्या  ऐसे  सुझाव  दिए  गए  थे  कि  जिन  मिलों  की  तरफ़  बकाया  राशि  है  उनके  मालिकों  को  जेल  में  बंद

 करने  के  लिए  तत्काल  कार्यवाही  की  जाए  ;  कोई  कानून  बनाया  जा  सकता  है  कौर  यदि  तो  इसके

 क्या  कारण हैं  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  जैसा  कि  मैं  पहले  बता  चुका  कुछ  राज्यों  ने  दोषी  मिल  मालिकों  के

 विरूद्ध  दांडिक  कार्यवाही  करने  के  लिए  कानून  बनाया  इस  वर्ष  रिज  बैंक  द्वारा  जारी  किए  गए

 भ्रनुदेशों  तथा  राज्य  सरकारो  कौर  जिला  प्राधिकारियों  द्वारा  सतकंता  बरतने  के  परिणामस्वरूप  गन्ने

 की  कीमत  की  श्रदायगी  की  स्थिति  संतोषजनक  है  ।

 Shri  Ramdeo  Singh:  The  hon.  Minister  has  stated  the  position  of  Uttar  Pradesh  in  this
 year.  I  would  like  to  know  the  amount  due  from  mill  owners  of  U.P.  and  Bihar  for  the  season
 preceding  to  present  season  ?  I  would  also  like  to  know  the  names  of  the  factories  in  U.P.
 and  Bihar  which  were  prosecuted  for  recovery  of  arrears  ?

 Shri  Shahnawaz  Khan  :  I  have  already  stated  that  this  year  position  is  very  good.  I
 agree  that  arrears  of  this  year  and  preceding  years  amounting  to  Rs.  4°50  crores  are  due  and
 State  Government  has  taken  actionin  this  regard.  The  owner  of  Yashwant  Sugar  Mill,  Meerut
 was  sent  to  jailin  this  connection.  When  we  started  taking  penal  action  against  mill  owners,
 the  court  started  giving  stay  orders  and  therefore  we  are  helpless  for  the  time  being.

 श्री  बी०  ato  नायक  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  चालू  वर्ष  के  दौरान  उत्तर  बिहार

 कौर  महा  राष्ट्र  में  गन्ने  के  मूल्य  की  eral  की  स्थिति  तुलनात्मक  रूप  से  अच्छी  न  होते  हुए  भी  15  फरवरी

 तक  203  करोड़  रुपये  की  अ्रदायगी  कर  दी  गई  है  ।  इसके  वाबजूद  भी  वर्ष  1974-75  का  4  करोड़

 रुपया  झ्र्भी  भी  बकाया  है  ।  यह  बात  समझ  नहीं  शरई  कि  जब  वे  203  करोड़  रुपये  की  झ्र दाय गी  कर

 सकते  हैं  तो  4  क  ड़  रुपये  की  भ्र दाय गी  क्यों  नहीं  कर  सकते  जो  एक  डेढ  वर्ष  से  बकाया  है  ?  पुरानी

 बकाया  राशि  का  भुगतान  क्यों  नहीं  किया  जाता  ?  जब  गन्ने  से  बनने  वाली  चीनी  नकद  दामों  पर

 बिकती  है  तो  सरकार  यह  सुनिश्चित  क्यों  नहीं  करती  कि  गन्ना  उत्पादकों  द्वारा  मिल  मालिकों  को

 बेचे  गए  माल  का  नकद  पैसा  मिले  ?  हो  सकता  है  कि  इसके  क्रियान्वयन  में  थोड़ा  समय  परन्तु

 क्या  मंत्री  महोदय  यह  स्वीकार  करेंगे  कि  अदायगी  नकद  की  जाए  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  चीनी  उद्योग  कुछ  इंस  किस्म  का  है  कि  जिसमें  समस्याएं  पेदा  हो  जाती

 यदि  हम  नकद  भुगतान  के  लिए  कहें  तो  यह  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  हो  सकता है  मिलों  के  पास  उतनी

 राशि  न  हो  ।  उद्योगपतियों  के  प्रतिनिधि  एवं  गन्ना  उत्पादकों  के  प्रतिनिधि  इस  बात  पर  सहमत हैं  कि

 grammy  के  लिए  15  दिनों  का  समय  दिया  जाए  कौर  इस  at  से  इस  मोहलत  को  सफलता  के  साथ

 अमल  में  लाया  जा  रहा  है  ।

 श्री  do  वी०  नायक  :  मंत्री  महोदय ने  प्रशन  के  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  ।

 Shri  Nar  Singh  Narain  Pandey  The  hon,  Minister  has  stated  that  nothing  is  due
 in  Uttar  Pradesh.

 Payment  was  credited  in  the  accounts  of  societies  and  societies  have  set  off  the  payment
 dueto  them.  Sofar  the  question  of  dues  of  price  of  sugar  caneis  concerned,  thereis  not  evena

 single  mill  in  Eastern  U.P.  which  does  not  owe  20  to  40  lakhs  rupees,  About  10  mills  have
 been  closed  down  due  to  this  reason,  It  effects  production  also.  Our  target  was  to  produce
 50  lakhs  tonnes  of  sugar.  But  I  am  afraid  that  we  will  not  be  able  to  produce  even  45  lakh
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 tonnes  of  sugar.  I  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  whether  the  figure  given  b  y  the
 hon.  Minister  is  about  the  arrears  of  price  of  sugar  cane  or  regarding  the  amount  credited  in  the
 accounts  of  societies  ?

 Shri  Shahnawaz  Khan:  The  question  of  sugar  production  has  no  particular  relevance
 with  this  question...  ..(Interruptions)  because  not  a  single  mill  has  been  closed  down  due  to  this
 reason.

 has  been  credited  into  the  accounts  of  societies
 Mr.  Speaker  :  The  hon.  Member  had  asked  whether  there  are  no  arrears  because  amount

 Shri  Shahnawaz  Khan:  He  has  also  asked  about  sugar  production.

 Mr.  Speaker:  You  need  not  give  the  answer  of  that  question  at  present.

 Shri  Shahnawaz  Khan:  It  is  a  normal  practice  that  payment  is  made  through  Develop.
 ment  Societies  and  these  societies  set  off  the  amount  advanced  by  them  in  the  form  of  manures
 or  in  any  other  form.  The  payment  to  which  I  am  referring  to  is  a  payment  made  through
 Development  Societies.

 I  have  asked Shri  Narsingh  Narain  Pandey:  My  question  has  not  been  replied  to.
 about  production  of  sugar.

 Mr.  Speaker:  He  can  take  up  this  question  with  the  hon.  Minister  afterwards.

 दिल्‍ली  में  सहकारी  aq  हाउसिंग  सोसाइटियों  का  सम्मेलन

 *189.  श्री  डी०  के०  पंडा

 श्री  झारखंड  राय  :

 क्या  निर्माण  शर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  में  8  1976  को  हुए  सहकारी  ग्रूप  हाउसिंग  सोसाइटियों  के  सम्मेलन

 में  की  गई  सिफारिशें  उन्हें  प्राप्त  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  मांगे  कया  है  ;  कौर  उन  पर  कया  निर्णय  किया  गया  है  ?

 निर्माण  श्र  आवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  हाँ

 कि  सामूहिक  श्रीवास  समितियों  को  भूमि  सस्ते  दामों  ate  उसके  सदस्यों  के  कार्य

 के  स्थान  के  समीप  दीਂ  जानी  चाहिये  ;  कि  सामान्य  भूमि  किराया  वसूल  किया  जाना  चहिये  झर  समितियों

 को  झ्र धिक  क्षेत्र  पर  निर्माण  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिये  कौर  समितियों  को  मकान  निर्माण  करने

 के  लिए  कम  दरों  पर  ऋण  दिया  जानाँ  चहिये  ।  झ्र भी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 श्री  डी०  Fo  पंडा  :  प्रश्न  यह  है  कि  इस  विवरण  में  समस्या  की  गंभीरता  को  समुचित  ढंग  से

 महसूस  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  ऋण  इरादी  लेने  के  लिए  समिति  ने  कुछ  उपायों  की  सिफारिशें  की

 जैसे  (1)  एक  केन्द्रीय  निकाय  की  स्थापना  करना  (2)  विभिन्न  सोसाइटियों  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 समान  उपाय  करना  (3)  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  पारित  सभी  बाधक  कानूनों  को  हटाना  ।  जब  हमारी

 प्रधान  मंत्री  ने  उद्घाटन  भाषण  दिया  था  तो  उन्होंने  इसका  विशेष  रूप  से  उल्लेख  किया  श्र  (4)

 एक  समथेनकारी  तथा  स्वजनीय  प्रक्रिया  तैयार  करना  ।  इन  बातों  को  कौर  विशेषकर  20  सूत्री

 कार्यक्रम  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन्हें  कितनी  west  तरह  इसे  कार्यान्वित  किया  जा  सकता है  ?  केवल

 सस्ती  दर  पर  ऋण  लेने  से  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  इसके  लिए  सभापति  तरीके  waar  पढ़ेंगे  ax
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 किसी  तरह  का  तंत्र  तैयार  करना  पड़ेगा  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 सरकार  समिति  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तत्काल  कार्यवाही  करने  जा  रही  हैं
 ?

 श्री  एच०  के०  लठ  भगत
 :  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चूका  हुं  यह  सम्मेलन  हाल  ही  में  े द् श्र  था  ।

 उन्होंने  यें  सिफारिशें  भेजी  gate  इन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  कछ  सिफारिशें  वे  पहले  से  भी

 करते  ग्रा  रहे  हैं  ।  एक  या  दो  सिफारिशों  पर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  are  नियुक्त  समिति  ने  विचार

 किया  था  ।  उस  समिति  की  सिफारिशों  पर  विभिन्न  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधियों  से  बनी  समिति  द्वारा

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 जो  Sto  Fo  पंडा
 :

 माननीय  मंत्री  कहते  हैं  कि  सरकार  ने  wat  निणंय  लेना  है  ।  जानना

 चाहता
 हुं  कि  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  जायेगा  कौर  इस  संबंध  में  कब  तक  नीति  निर्धारित  कर  ली  जायेगी  ।

 श्री  एव०  के०  एल०  भगत  :  जैसा  कि  मैने  कहा  है  कि  लगभग  एक  माह  पुर्व  हुए  सम्मेलन  ने  ये

 सिफारिशें  की  सिफारिशें  सरकार  को  प्राप्त  हो  गई  यह  स्वाभाविक है  कि  सरकार  उन  पर

 विचार  करेगी  |  किन्तु  मैं  एक  बात  कह  सकता  हुं  कि  सरका  इस  बात  के  लिए  बहुत  उत्सुक  है  कि  सहकारी

 सोसाइटियों  द्वारा  मकान  निर्माण  की  प्रक्रिया  में  वृद्धि  हो  att  जहां  कहीं  किसी  तरह  की  रूकावटें

 उन्हें  दूर  करनें  की  कोशिशें  की  जा  रही  हैं  ।

 श्री  डी०  क्‌०  पंडा  कब  तक ?

 निर्माण  शर  श्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  रघुरामंया  मेरे  विच।र  में  माननीय

 सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  सरकार  कितनी  जल्दी  निर्णय  पर  पहुंच  जायगी  |  माननीय  सदस्य ने

 स्वयं  कहा  है  कि  सम्मेलन  ने  कुछ  सुझाव  दिए  हैं  ।  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  सदस्य  का  यह  इरादा

 नहीं  है  कि  हम  इसे  सहज  रूप  में  लें  ae  शीघ्र  ही  कार्यवाही  कर  दें  ।

 ी  डी०  के०  पंडा  प्रधान  मंत्री  ने  एक  नीति  संबंधी  स्पष्ट  वक्तव्य  दिया  है  कि  विभिन्न  राज्यों

 द्वारा  प्रीत  सभी  बाधक  कानूनों  को  हटा  दिया  जाना  चहिये  ।  इन  सब  राय वा  हितों  जैसे  एक

 केन्द्रीय  निकाय  की  स्थापना  aia  करने  से  पूर्व  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  अ्रनदेश  जारी  कयों  नहीं  कर

 दिए  जातें  कि  वे  बाधक  कानूनों  को  हटा  बाधक  कानन  का  पहले  वर्गीकरण  किया  जा चका है  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  दे  दिया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार  इसे  कार्यान्वित

 करने  जा  रही  ate  यदि  हा  तो  कब  तक

 श्री  एच०  के  एल०  भगत :  मैं  माननीय  सदस्य  के  विचारों  निवेदन  करता  g  कि  यदि  ग्रूप

 हाउसिंग  सोसाइटियों  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  राज्यों  में  किसी  तरह  के  बाधक  कानून  होंगे  तो  सम्बन्धित

 राज्य  उन  पर  विचार  धरकर  |  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  मैं  पहले  ही  कहू  चुका

 हूं  कि  सिफारिशें  अभी  हाल  ही  में  मिली  हैं  प्रौढ़  हम  उन  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  डी०  बसु मता री  :
 क्या  में  माननीय  मंत्री  से  जान  सकता  हुं  कि  कया  उन्हें  इस  बात  का  पता

 है  कि  मध्यम  राय  कम  जनता  वर्ग  तथा  सेवा  कार्मिक  वर्ग  जैसे  विभिन्न  वर्गों
 के  लिए  विभिन्न

 प्रकार  के  मकान  हैं
 ?  पता  चला  है  कि  गंदी  बस्तियों  में  रहने  अधिकांश  ग  Ta  लोगों  को  बेदखल  कर

 दिया  गया ह  wie  उन्हें  विभिनन  स्थानों  पर  भेज  कर  उनकी  नष्ट  की  गई  सम्पत्ति  के  बदले  में  उन्हें  कवल

 22  वर्ग  गज  भूमि  दी  गई  है  ।  केवल  22  वर्ग  गज  भूमि  देकर  सरकार  गंदी  बस्तियों  को  जन्म दे  रही

 उन  लोंगों  पर  मनोवैज्ञानिक  प्रभाव  क्या
 होगा  जिनहें  बे बेदखल  करके  केवल  22  वर्ग  गज  भूमि  दी  गई
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 मैं  जानना  चाहता हूं  कि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हम  समाज war  समाज  की  दिशा  की

 कौर  अप्रसार  हो
 र  हे  सरक।र  मामले  के  इस  पहलू  पर  विचार  करेंगी ।

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  वेसे  इस  प्रश्न  कार  हाउसिंग  सोसाइटी  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 यदि  अध्यक्ष  महोदय  अ्रनुमति  दें  तो  मैं  इसका  उत्तर  दे  सकता  हुं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  श्रीमान ।  श्री  निकालने  भट्ट ये  ।

 श्री  दोनेन  भट्टाचार्य  जहां  तक  मेरा  ग्राम  इन  ग्रुप  हाउसिंग  ala.  टियों  पर  निहित  स्वार्थों

 का  प्रभुत्व  होता  है  जिन  के  पास  बहुत  भूमि  तथा  धन  |  यह  धन  काला  है  घ्रयवा  सफेद  इसका  मुझे  कोई

 पता  tal  ।  सरकार  विभिन्न  राज्यों  में  भि  वितरण  ar  ऋण  देते  हए  मध्यम  ग्राम  ad  म्यार  कम  प्राय

 वाले  वर्ग  को  प्राथमिकता  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  हैं  ।

 श्री  एच०  Fo  एल०  भगत  माननीय  सदस्य  ने  एक  सामान्य  प्रश्न  पूछा  है  तौर  मैं  उनक

 विचारां  यह  बता
 दूं  कि  सरक।र  की  नीति  यह  है  कि

 मध्यम  राय  वर्ग  तथा  कम  ग्राम  ag  में  आधिक  दृष्टि
 से  कमजोर  लोगों  के  लिए  मकान  निर्माण  कार्य  को  प्रोत्साहन  दिया  जाये  |  इस  प्रयोजन  के

 लिए  भूमि

 आवंटन  तथा  ऋण  ग्रादि दे देने  हेतु  विभिन्न  एजेन्सियों  को  स्पष्ट  रूप  से  अनदेखी  जारी  किए  गए

 चावल  को  नई  किस्म

 *  191.  श्री  राजदेव  सिह  क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 कया  प  जाब  विश्वविद्यालय
 के

 चावल  अनुसन्धान  केन्द्र  ने  अच्छी  किस्म  के  चावल  का

 उत्पादन  करने  के  जिन  पर  बी  मा  रियों  का  प्रभाव  न  देश  भर  से  तथा  विदेशों  से  धान  की  5,000

 किस्म  प्रयोगशाला  कौर  खतों  में  परीक्षण  के  लिए  एकत्र  की  है
 ;

 क्या  इन  केन्द्रों  पर  विकसित  की  गई  चावल  की  दो  नई  किस्में  एल०  Fo  टी०  3125

 अ्रौर  एल०  Fo  टी ०  3126  को  देश  भर  में  खेती  के  उपयुक्त  पाया  गया  है  ;

 क्या  में  चावल  का  उत्पादन  वह  1975 में  2,  8  टन  प्रति  हैक्टर  प्राप्त  करने  में

 उक्त  चावल  अन  सम्मान  केन्द्र  सहायक  रहा  है  जर्बाक  इसका  उत्पादन  व्य  1965  में  एक  टन  प्रति  हैक्टर

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दाहुनदल्‍ल  खा ं)  जी  चावल  की

 5,000  से  अधिक  किस्में  एकत्र  की  गयी  हैं

 जी  अखिल  भारतीय  सामान्यत  चावल  सुधार  प्रयोजन  के  rata  किये  गये  प्रयोगों

 में  देश  के  50  स्थानों  पर  इन  किस्मों  से  काफी  अच्छी  उपज  मिली  है  ।

 पंजाब  में  विस्तार  कार्यकर्ता ग्र ों  ak  निवेश  श्रापूरति  एजेन्सियों  के

 मिले  जले  प्रयत्नों  से  चावल  के  उत्पादन  ah  उत्पादकता  में  वृद्धि  हुई  है  ।  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  में

 धिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  ने  उत्प्रेरकों  की  भूमिका  wat  की  है  ।

 श्री  राजदेव fag  :  उत्तर के  भाग  के  सम्बन्ध में  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि

 क्या  पंजाब  में

 fig  उपज  देने  वाली  किस्मों  पर  परीक्षण  किया  गया  ate  यदि  तो  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ।
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 fe  33  sos भी  शाहनवाज़  खां  :  जसा  ना  नन  चनरा  उत्तर  में  हमने  50  विभिन्न  स्थानों  पर  अधिक

 उपज  देने  वाली  किस्मों  की  जांच  की  है  कौर  यह  कार्य
 संतोष

 जनक  रहा  है  ।

 क श्री  राजदेव  सिंह  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  ये  50  स्थल  कहां-कहां  स्थित  =~  ait  कौन-कौन

 से  राज्यों में

 श्री  शाहनवाज़  खां  हमारे  समूचे  देश  में  चावल  उत्पादक  क्षेत्रों  में  समन्वयकारी  केन्द्र  हैं  ।

 Shri  R.  5.  Pandey:  Sir,  keeping  in  view  the  experiments  in  regard  to  paddy  conducted
 in  Punjab  and  having  an  instititionin  this  regard  at  international  level  at  Manila,  want  to
 know  the  agency  through  which  such  experiments  will  be  conducted  in  Chhatisgarh,  area,
 which  is  called  paddy  belt,  so  that  maximum  paddy  is  produced  there.

 Shri  Shahnawaz  Khan:  We  are  expanding  the  new  varieties  in  Chhatisgarh  area  through
 Agricultural  Universities  Extension  staff.

 Shri  D.  N.  Tiwari:  I  want  to  know  whether  there  is  any  such  variety  of  paddy  out  of  the
 five  thousands  varieties,  which  have  been  experimented  upon  and  collected,  which  can  be  grown
 in  dry  farming  area  or  where  water  is  available  in  little  quantity.

 Shri  Shahnawaz  Khan:  Yes,  Sir,  about  5000  varieties  of  paddy  have  been  experimented
 upon  in  Panjab,  Central  Rice  Research  Institute,  Cuttack  has  experimented  ten  thousands
 varieties  of  paddy  and  some  of  them  can  be  grown  in  less  water.  Experiments  on  this  variety
 are  still  going  on  and  if  the  Hon.  Member  wants  more  information,  I  can  give  the  same.

 Shri  Paripoornanand  Painuli:  I  want  to  draw  the  attention  of  the  hon,  Minister
 towards  the  famous  Basmati  rice  produced  in  Dehradun.  It  is  learnt  that  there  is  no  flavour
 in  this  new  variety  but  it  can  only  yield  more  rice.  I  want  to  know  from  the  Minister  as  to
 what  steps  are  being  taken  to  increase  the  flavour  in  this  variety  of  paddy.

 Mr.  Speaker:  He  wants  to  know  whether  you  want  more  yield  or  more  flavour  from  this
 variety.

 Shri  Shahnawaz  Khan:  We  want  more  yield  as  well  as  flavour.  Hon.  Member  will  be
 glad  to  know  that  the  dwarf  variety  resembled  Dehraduni  Basmati  but  that  was  without  flavour,
 but  the  new  variety  is  just  like  Basmati  and  it  gives  flavour  also.

 Expenditure  on  Bungalows  for  Officers  in  Delhi

 193.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  bungalows  have  been  taken  on  rent  for  the  residence  of  top  officers  in  Delhi
 and  other  States;  and

 (b)  if  so,  State-wise  annual  expenditure,  Government  incur  on  those  bungalows  2

 निर्माण  शर  श्रीवास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  एच०  के०  एल०  सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  तथा  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Shri  M.  C.  Daga:  We  thank  you  for  the  hard  work  you  are  doing.  You  are  collecting
 information  about  the  places  outside  Delhi.  Kindly  furnish  information  about  Delhi  too.
 How  many  Bungalows  have  been  taken  on  rent  and  how  much  rent  is  being  paid.

 श्री  एच०  के ०  एल०  मैं  माननीय  सदस्य  को  सूचना  यह  बता  सकता हुं
 कि  गैर-सरकारी

 grave  को  किराये  पर  लेना  केन्द्रीकृत  नहीं  है  विभिन्न  मंत्रालय  तथा  विभाग  अपने  कूछ  नियम  विनियमों

 के  भ्रन्तगंत  जंगल  किराये  पर  ले  लेते  हैं  ।  दिल्‍ली  के  बारे  में  विभिन्न  विभागों  तथा  उपक्रमों  से

 जानकारी  एकत्रित  करनी  पड़ेगी  शौर  इसमें  कुछ  समय  लगेगा  ।
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 for  your  officers  ?
 -Shri  M.  C.  Daga:  Do  you  have  any  scheme  under  which  you  take  Bungalows  on  rent

 श्री  एच०  Fo  एल०  भगत :  मैं यह  कह  सकता  हूं  कि  कुछ  परिस्थितियों  में  aaa

 उपलब्ध  नहीं  होता  तो  वित्तीय  शक्ति  प्रत्यावहन  नियम  1958  के  श्रन्तगंत  विभिन्न  मंत्रालयों  को  कुछ

 शक्तियां  ली  गई  हैं  जिनके  भ्रन्तर्गत  वे  श्रीवास  किराये  पर  ले  सकते  मगर  विस्तृत  रूप  में  और

 जानकारी  प्राप्त  करनी  हो  तो  उसके  लिए  जानकरी  एं कब् रित  की  st  रही

 fata  ग्रामीणों  के  लिए  कृष  योजना

 *  194.  टोपो  गंगादेवी  :  क्या  कृष  शरर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  हाल  ही  में  निर्धन  ग्रामीणों  के  लिए  कृषि  संबंधी  योजनाओं  के  बारे  में  तेजी  से

 कार्यवाही  करने  के  लिये  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  कोई  निदेश  जारी  किये  हैं  ;

 क्या  केन्द्र  ने  उक्त  प्रयोजन  के  लिये  राज्यों  को  धिक  धनराशि  देने  का  प्रस्ताव  किया

 है  ;  ai

 यदि  तो  उड़ीसा  राज्य  को  कितनी  धनराशि  देने  की  पशक्रश  की  गई  है  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झाहनवाज्ञ  खां):जी जी  हां

 सामान्य  योजना  बटनों  के  अलावा  ग्राम  fara  विभाग  के  कार्यक्रमों  के  gata

 गरीब  ग्रामीणों  को  लिए  कृषि  योजना  मों  पर  केजी  से  कारवाही  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों को  कोई

 अन्य  विशेष  अथवा  अधिक  धनराशि  नहीं  दी  गई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 श्री  पी०  गंगा  देव  :  इस  तथ्य  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कि  हमारे  राष्ट्र  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 बेरोजगारी  जगारी  है  कौर  इसके  लिए  wis  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  है  कि  लोग  गांवों  में

 जाकर  काम  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  वर्ष  के  लिए  उनकी  क्या  यो  जना

 है  ग्रोवर  क्या  राज्य  सरकारों  को  कोई  निदेश  दिया  गया  हैं  जिससे  कि  वह  लोगों  को  गांवों  की  are

 अक्षित  कर  सके  तथा  गांवों  में  खेती  ग्राही  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  रोजगार  प्राप्त  करने  के

 लिए  कुछ  कर  सक े?

 श्री  शाहनवाज़ खां
 :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  उपलब्ध  करवाने  aye  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 रहने  वाले  कमजोर  के  लोगों  की  ails  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  160

 झोर  सीमांत  किसान  विकास  परियोजनाओं  प्रारम्भ  की  गई  हैं  ।  डी०  पी०  ए०  पी०  और  कमांड  क्षेत्र

 विकास  इन  सभी  से  रोजगार  के  ग्र वसर ों  में  वृद्धि  होगी  ।

 श्री  पी०  गंगा  देव  :  इस  तथ्य  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  गरीबो  तथा  सामाजिक  मूल्यों

 की  wea  विकृतियों  के  सामाजिक  सम्बन्ध  में  क्रांति  उत्पादन  से  ही  लाई  जा  सकती  मैं  मंत्रो

 महोदय  से  यह  जानना  चाहता हुं  कि  क्या  देश  के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  इस  आशय  कीं  कोई  बातचीत

 हुई  हैं  कि  देश  में  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  के  लिए  क्या  होती  पताई  जानी  चाहिए  तथा  इस  होती
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 के  भ्रन्तगंत  लोगों  को  नगरीय  क्षेत्रों  से  ग्रामीण  tat  कीं  कौर  श्रीकृष्ण  करने  के  लिए  कितनीਂ  सहायता

 देनी  पड़ेगी  ?

 श्री  दिलनवाज़ खां
 :  जहां  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  कमज़ोर  वर्ग  के  लोगों  की  दशा  सुधारने

 का  प्रश्न  उनकी  ऐसी  सभी  समस्यायें  प्रधान  मंत्री  के  कार्यक्रम  के  eats  दूर  हो  जायेगी  ।

 200  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  छोटे  किसान  विकास  एजेंसियों  के  लिए  की  गई  है  ग्रोवर

 187  करोड़  रुपया  डी०  पी  ०ए०पी०  तथा  wear  परियोजनाओं  के  लिए  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 कूल  मिला  कर  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  तथा  वहां  रहने  वाले  लोगों  की  दशा  सुधारने  के

 लिए  लगभग  600  करोड़  रुपये  ्  किये  जायेंगे  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra:  Mr.  Speaker,  Sir,  there  is  a  talk  of  opening  banks  in  rural  areas,
 You  must  have  observed  that  in  North  Bihar  there  is  population  of  24  crores  but  there  is  not  a
 single  rural  bartk  there.  It  has  been  stated  by  the  Minister  that  rupees  2  hundred  crores  have
 been  set  apart  for  this  purpose  and  rupees  12  hundred  crores  will  be  given  later  on.  It  has  also
 been  stated  by  him  that  this  money  will  be  made  available  to  the  poor  farmers  of  villages  for  the
 agricultural  purposes.  I  want  to  know  the  procedure  for  getting  this  money  because  since  the
 abolition  of  indebtness,  they  are  not  getting  debt  from  other  sources.  What  arrangement
 is  being  made  for  making  the  money  available  to  them.  The  amourt  has  been  set  apart  in  the
 budget  but  how  this  amount  will  be  made  available  to  them  ?

 Shri  Shahnawaz  Khan:  Where  there  are  no  Rural  Credit  Societies  and  Rural  Banks,
 these  are  being  opened  there.

 Shri  Bibhuti  Mishra:  Mr.  Speaker,  Sir,  I  rise  on  a  point  of  order.  My  question  was
 when  these  rural  banks  will  be  opened  and  time  by  which  loans  will  be  made  available ?

 Mr.  Speaker:  This  information  is  not  available  with  him.  This  may  be  asked  from
 Finance  Minister.

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  इस  आपातकालीन  स्थिति  में  दौर  कार्यक्रम  की  घोषणा

 के  बावजूद  भी  कभी  हाल  ही  में  यह  समाचार  देखने  को  मिला  है  कि  पश्चिम  ama  में  कृषि  मजदूर

 की  रासत  37  पं  से  प्रतिदिन है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  ग्रामीण  कृषि  मजदूर  को

 निर्धारित  की  गई  न्यूनतम/मजूरी  दिलवाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  ठोस  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  शहनवाज  खां  :  राज्य  सरकारों  को  स्पष्ट  निदेश  दिये  गये
 हैं  कि  वह  ग्रामीण  क्षेत्रो

 में  निर्धारित  की  गई  न्यूनतम  मजदूरों  को  दिलाना  सुनिश्चित  करे  att  जहां  ऐसा  नहीं  किया

 जाता  वहां  राज्य  सरकार  को  उन  लोगों  को  सजा  देनी  चाहिए  जोकि  इन  श्रांदेशों  का  उल्लंघन

 करते

 नेत्रहीनों  के  लिए  उद्योग  का  जाना

 *195.  श्री  Alo  के०  कया  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  येह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  नेत्रहीन  एसोसिएशन  ने  ऐसा  उद्योग  खोलने  की  मांग  की  है  जिसके  लिए

 नेत्रहीनों
 को  प्रशिक्षण  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?
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 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  रवीन्द  :

 बौर  केरल  नेत्रहीन  एसोसिएशन  से  ऐसी  कोई  मांग  मंत्रालय  में  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 केरल  फेडेरेशन  आफ  दि  ने  ब्रिवेन्द्रम  में  ब्रेल  प्रस  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  से

 सहायता  मांगी  है  ।

 श्री  सी०  के०  श्री मानूं  मैं  प्रगति भूल  सुधारता  हूं  ।  केरल  नेत्रहींत  एसोसिएशन

 का  नाम  गलती  से  दिया  गया  था  वास्तव  में  यह  केरल  फेडेरेशन  ars  दि  ब्लाइंड  ही  होना  चाहिए

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  फेडेरेशन  are  दी  केरल  में

 ब्रेल  प्रैस  स्थापित  करने  के  लिए  भेजे  गये  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  कौर  क्या  यह  सत्य  हैं  कि

 केरल  सरकार  ने  इस  योजना  का  सेन  किया  है  कौर  यदि  तो  इस  पर  केन्द्र  कीं  क्या

 क्रिया  है  ?

 श्री  हरविन्द  नेताम  :  केरल  सरकार  द्वारा  इस  का  सेन  किया  गया  है  तथा

 उसने  अपनी  सिफारिश  के  साथ  ही  इसे  हमारे  मंत्रालय  को  भेजा  है  ।  हमने  फेडरेशन  तथा  राज्य

 सरकार  कुछ  कौर  अधिक  जानकारी  मांगी  है  wt  ज्यों  ही  हमें  यह  अतिरिक्त  जानकारी  प्राप्त

 हो  हम  निश्चय  ही  इस  पर  विचार  करेंगे  |

 Shrimati  Sahodrabai  Rai:  Mr.  Speaker,  Sir,  now.a  days  the  Harijans  and  Adivasis  of
 want rural  areas  are  not  getting  loans  from  money  Jenders  and  there  is  terror  everywhere.

 to  know  from  the  ‘Minister  the  time  by  whieh  these  rural  banks  will  be  opened  so  as  to  enable
 them  to  begin  their  transactions  ?

 Mr.  Speaker:  Mr.  Shahnawaz  Khan,  You  may  answer  this  question.

 Shri  Shahnawaz  Khan:  Instructions  have  been  issued  to  State  Governmemts  for  open-
 ing  rural  banks.  Tnis  issue  also  came  up  in  the  last  conference  of  Chief  Ministers  and  there  too
 it  was  decided  that  these  rural  banks  should  be  opened  at  the  earliest  so  that  the  people  who  are
 not  getting  loans  from  money-lenders,  would  be  helped.

 waite  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 चावल  का  उत्पादन  और  वसूली

 *182.  श्री  इन्द्रजीत  गाते  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  aw  देश  में  चावल  के  उत्पादन  में  वुद्धि  हुई

 यदि  तो  उसका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  कुछ  राज्यों  में  चावल  की  वसली  गत  वर्ष  की  तुलना  में  कम  हुई  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  विशेषकर  पश्चिम  उड़ीसा  प्रौढ़  ara

 संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्ण्णासाहिब  पी  (#)  कौर

 ay  1975-76  के  चावल  के  उत्पादन  के  was  वाला  भ  तक  सभी पक
 AU ETE  सा  हो  राज्यों  से  उपलब्ध  नहीं

 15



 ritten  Answers  Chaitra  2,  1898  (Saka)

 हुए  मौजूदा  संकेतों  के  प्राकार  ग्रधिकांश  राज्य  में  इस  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में

 चावल  के  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  होगी  ।

 (7)  ग्रोवर  17  197  तक  उपलब्ध  रिपोर्टों  के  1975-76  के

 केवल  दो  राज्यों  gag  केरल  और  महाराष्ट्र  के  मामलें  में  चावल  की  शभ्रधिप्राप्ति  पिछले  ay  की

 उसी  अवधि  की  तुलना  में  कम  हुई  है  ।  पश्चिमी  उड़ीसा  atc  क़सम  में  पिछले  की  तुलना

 में  चावल  की  अधिप्राप्ति  काफी  अधिक  हुई  है  ।  श्घिप्राप्ति  काय  प्रभी  भी  चल  रहा  है  कौर

 1976  के  मत  तक  जारी  रहेगा  ।  वास्तव  में  जम्मू  तथा

 तमिल  ATS  अ्रौर  उत्तर  प्रदेश  में  1975-76  के  समस्त  विपणन  मौसम  के  लिए  निर्धारित

 लक्ष्य से  ग्रीक  अधिप्राप्ति कर  ली  है  ate  17  1976 तक  चावल  की  48.01  लाख  मीटरी

 टन  की  जो  कुल  अधिप्राप्ति  हुई  है  वह  wa  तक  की  मात्रा  के  मुकाबले  में  सबसे  प्रतीक  है  ।

 केरल  में  इंट  बनाने  वालें  कारखानों  की  स्थापना

 *183.  श्री  सी०  जनार्दन  :  कया  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यहਂ
 बताने

 की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  अ्रावास  तथा  नगरीय  विकास  निगम  केरल  में  ऐसे  कारखाने  स्थापित  करने

 के  प्रश्न  पर  सहमत  हो  गया  जिनमें  सस्ती  पोलीਂ  ईटें  बनाने  कौर  निम्न  ग्रेड  की  लकड़ी  को  इमारती

 लकड़ीਂ  में  बदलने  का  कार्य  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ्र  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही  है  ?

 निर्माण  site  ara  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  तथा

 grata  तथा  नगर  विकास  निगम  को  केरल  सरकार  से  aaa  केरल  के  किसी  भी  संगठन  से  ऐसी

 कोई  विशिष्ट योजना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  किन्तु  भवन  निर्माण  सामग्री  के  उत्पादन  के
 लिए  आवेदन पत्र

 के  साथ  ऐसी  प्रत्येक  योजना  के  लिए  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  अ्रावास  तथा  नगर  विकास

 निगम  इनके  लिए  ऋण  सहायता  योजनाओं  पर  विचार  कर  सकता है  |

 दारद  ऋतु  में  गन्ने  को  बुवाई

 *184.  श्री  के०  एस०  मजबूर  :  कया  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  क्या  भारतीय  गन्ना  भ्रनुसंधान  लखनऊ  ने  सुझाव  दिया  है  कि  गन्ने  की  बुवाई

 के  लिये  शरद  ऋतु  प्रत्य  ऋतुद्नों  की  अपेक्षा  बहुत  अ्रधिक  लाभप्रद  ग्रोवर

 यदि  तो  गन्ना  उत्पादकों  को  यह  तरीका  अपनाने  के  लिये  शिक्षित  करने  हेतु

 सरकार  ने  त्व  तक  व्या  कार्यवाही  की  है  ?
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 SE क  अ  अ  अ  अ  ि
 लिखित

 उत्तर तलाਂ

 कृषि  शौर  सिवाय  भराली  में  ers  मंत्री  दाह  नवाज  )-«  इस  संस्थान

 द्वारा  किये  गये  परीक्षणों  में  ग्रिनेल  में  देर  से  बोयी  गयी  गन्ने  की  फसल  की  तुलना  में  शरद  ऋतु  में

 बोयी  गयी  गन्ने  को  फसल  से  करीब  30  प्रतिशत  म्यूजिक  उपज  सिली  ।

 भारतीय  गन्ना  श्रनुतंधान  संस्थान  ate  राज्य  अनुसंधान  केन्द्रों  ने  बुराई  की  इस

 fafa  को  लोक  प्रिय  बनाने  के  लिए  उत्तर  हरियाणा  ग्रोवर  पंजाब  में  प्रदर्शनों

 alt  रेडियो  वार्ताग्रों  का  आयोजन  किया  है  ।

 afa  को  अधिकतम  सोभा  सम्बन्धी  कानन  की  क्रियान्विति

 *  190.  सौलाना  इसहाक  समिति  :  क्या  कृषि  ale  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  दलील  दी  है  कि  धन  की  कमी  के  कारण  भूमि  की

 तम  सीमा  संबंधी  कानून  की  क्रियान्विति  धीमी  रही  है  :  ale

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्रो  अण्णा  साहिब  पी०  :

 at  नहीं  ।  कुछ  राज्यों  ने  भूमि  को  ग्र धिक तम  सोमा  संबंधो  कानों  को  क्रियान्विति  के

 लिये  aaa  प्रशासन  तंत्र  को  मजबूत  बताने  के  लिये  alas  वित्तीय  सदयता  की  दलील  दो  है

 श्र  उन्होंने  प्रधिगेष  भूमि  के  अलॉटियों  को  खेती  के  लिये  छुट  पुट  aa  प्रदान  करने  के  लिये

 भी  अतिरिक्त  धनराशि  को  मांग  को  है  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण के  अलॉटियों  हारा  किस्तों का  भुगतान न  किया  जाना

 *  192.  श्री  दादिभूवण  :  क्या  निर्माण  ate  mart  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 दिल्ली  को  जीवित  कालोनियों  मैं  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निम्न  at

 मध्यम  ग्राम  ad  योजनाओं  के  म्न्तगंत  श्रावित  कितने  ऐसे  फलैट  हैं  जिनके  ध्रलाटियों  द्वारा

 किस्तों  का  भुगतान  नहों  किया  जा  रहा  है  ;

 उक्त  आवंटन  के  रह  करने  ale  ऐसे  फर नेटों  का  कब जा  वापस  लेने  तथा  उन्हें

 लोगों  को  आबंटित  करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ;

 क्या  इन  ब्लेडों  के  वास्तविक  अ्रलाटियों  की  प्रमाणित  के  बारे  में  इस  बीच

 कोई  जांच  को  गई  है  ;  रोक

 यदि  तो  क्या  कार्यवाही  की  गेई  या  किये  जाने  का  विचार है  ?

 निर्माण  कौर  श्रावास  मंत्री  के०  1975  तक  निम्न

 aa  वर्ग  के  फ्लैटों  के  1419  तथा  मध्यम  प्राय
 वर्ग  फ्लैटों के  427  grads  ऐसे  हैं  जिन्होंने

 चार से  भ्रमित  किस्तें  प्रदा  नहीं  की  हैं  ।
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 a  लगाए

 58  मध्यम
 aa  वर्ग  फ्लैटों  तथा  45  निम्न  प्राय

 वर्ग  फ्लैटों  का  आबंटन

 10-2-76  को  जारी  किये  गये  सार्वजनिक  नोटिस  द्वारा  रह  कर  दिया  गया  था  ।  इन

 का  दखल  वापिस  लेने के  प्रशन  पर  अभी  कोई
 fear च  दि  अ  |  नहीं  लिया  गया  है  |

 नहों  ।

 (7)  प्रबल  ही  नहीं  उठता  ।

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  महिला  ad

 *  196.  श्री  कुमार  साँघी  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उन  के  मंत्रालय  ने  महिला ग्र ों  के  कल्याणार्थ  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  महिला at

 के  दौरान  हुई  उपलब्धियों  को  समेकित  करने  हेतु  दीर्घावधि  परियोजनाओं  कार्यान्वित  करने  के

 लिये  एक  योजना  तैयार  की  है  ;

 तो  योजना  का  eater  कया  है  कौर

 (7)  कितने  मामलों में  नये  कानूनी  उपाय  करने  होंगे  तथा  feat  मामलों  में  तत्काल

 कार्यवाही  की  जा  सकती  है  एंव  बाद  वाली  श्रेणी  के  सम्बन्ध  में  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये

 गये

 दिक्षा  att  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग में  उप-यंत्री  हरविन्द

 से  इस  मंत्रालय  के  कहने  से  इंस्टीटयूट  श्राफ  मनावर  रिसर्च

 ने  महिलाओं  के  संबंध  में  कार्यवाही  की  एक  योजना  बनाई  है  i  स्थिति  क्रि  समानता  तथा  सभी

 क्षेत्रों  में  जिन  में  रोजगार  कौर  स्वास्थय  देखभाल  के  क्षेत्र  शामिल  महिला गों

 के  विकास  हेतु  अवसरों  की  प्राप्ति  के  लिये  इस  योजना  में  विधायी  शौर  प्रशासनिक .  कार्यवाही

 स्वैच्छिक  प्रयत्न  की  व्यवस्था है  ।  इस  योजना  की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध

 हैं

 भारतीय  महिलाश्रों  को  जो  श्रमिक  ate  सामाजिक  निर्योग्यता्मों  तथा  पड़पोतों

 को  सामना
 करना  है  ,  उन्हें  दूर  करने के  उद्देश्य  विशिष्ट  विधायी  श्र  प्रशासनिक  उपायों

 के  विस्तृत  कार्यक्रम  को  शुरु  करते  समय  सरकार  संसद  दोनों  सदनों  द्वारा  पास  किये  गये

 संकल्पों  को  ध्यान  में  रखेगी  ।  इस  सम्बंध  में  जो  विधायी  उपाय  किये  जा  चुके  हैं  तथा  जिन  पर

 विचार  किया  जा  रहा  वे  नीचे  दिये  गये  हैं  :-

 (1)  संसद  ने  समान  वेतन  1976  अधिनियमित  कर  दिया  जिसमें

 पुरुष  att  महिला  कामगारों  के  लिये  समान  वेतन  दिये  जाने  तथा  रोजगार

 के  मामले  में  लिंग  के  झ्राधघार  पर  पक्षपात को  रोके  जाने के  लिये  उपबंध है
 ॥:
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 2)  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  संसद  में  पेश  कर  दिवा  गया  है

 इस  विधेयक  में  उपबंध  किया  गया  है  कि  विशिष्ट  प्रकार  के  पारिवारिक

 विवादों  के  संबंध  मं  नथ मक़दम  विशेष  ढंग  से  चलाये  जायेंगे  तथा  समझौते

 के  प्रयत् तां  पर  उचित  ज़ोर  दिया  जायगा  ।

 (3)  विवाहित  पत्नी-पति  का  आपसी  मनमुटाव  हो  जाने  के  कारण  उन्हें  जिन

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  उन्हें  दूर  करने  के  लिये  हिन्दू  विवाह
 ban

 1955  तथा  विशेष  विवाह  अधिनियम  1954  ai  उपबन्धों  का

 संशोधन  करने  के  वास्ते  एक  विधेयक  शीघ्र  ही  संसद  मैं  प्रस्तुत  किया  जायेगा  |

 (4)  स्त्रियों  झर  लडकियों  अनैतिक  दमन  1956  के  संबंध

 में  एक  संशोधक  विधेयक  इस  वर्ष के  दौरान  संसद  में  प्रस्तुत  किया  जायेगा  |

 (5)  मातृत्व  बाल  विवाह  दहेज  के  शादी
 के

 संबंध  में  विमान

 कानन  के  उपबंधों  पर  एक  अन्तर  विभागीय  सम्पन्न  दारा

 पुनरवलोकन  किया  जा  रहा

 3.  यथासम्भव  शोर  ही  सामने  रखे  गये  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  समुचित

 शासनिक  उपाय  भी  किये  जा  रहे
 हैं  ।

 परिचय  ama  में  लग  सिचाई  योजनाओं के  '  लिए  कृषि  afar  और  विकास

 fara  द्वारा  ब्रनुदान ट

 *197,  श्री  रोनेन  सेन  क्या  कृषि  और  सिलाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कृषि  पूर्वी  शर  विकास  निगम  ने  पश्चिम  सरकार  की  लघु  खिचाई

 योजनाओं  को  सहायता  देने  के  लियें  राज्य  को  शर  अ्रधिक  सहायता  देने  का  वचन  दिया

 यदि  तो  स्वीकृत  धनराशि  कुल  कितनी  है  ;  कौर

 शीघ्र  आरम्भ  की  जाने  वाली  परियोजनाओं के  कया  ?

 कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज
 से

 एक  भ्रंतर्राष्ट्रीय  विकास  एसोसियेशन  साहा यि यत  ऋण  परियोजना  59  मिलियन  डालर

 (47  करोड़  की  कुल  लागत  से  मंजूर  की  गेई  है  जिस  में  पश्चिम  बंगाल  के  लिए

 अंतर्राष्ट्रीय  विकास  एसोसियेशन  की  सहायता  35  मिलियन  डालर  (27.  है  ।

 यह  परियोजना  4  वर्षों  की  झवघधि  के  लिये  जारी  रहेगी  ।  इस  ने  28-  8-75  सें

 काम  करना  We  किया  था  ।  यह  कृषि  पुनीत  विकास  निगम  द्वारा  30-6-75  तक

 मंजूर  को  गई  लघु  सिंचाई  की  17  योजनाओं  भ्र ति रिक्त  21  कुल  परिव्यय  3..61  करोड़

 रुपये  है  भर  कृषि  पुनवित तथा विकास तथा  विकास  निगम से  पुर्नगठित देने  की  वचनबद्धता 3.  29  करोड़  रुपये

 यह  परियोजना  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  ऋषि

 विकास

 में  देने  के  लिये

 कार्यक्रम  पहली  अवस्था  है  wit  इस  में  भूमि  विकास  तथा  नालियों  के  18,000  उथले
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 300  गहरे  नलकूपों  (200  लघु  सिचाई  दलों  के  लिये  गौर  100  we  सिचाई  निगम

 के  का  निर्माण  भि  विकास  तथा  नालियों  के  साथ  600  aitara  स्प  से

 निमित  नदी जल  उठाऊ  सिचाई  गहरे  नलकूपों  ar  ga  करना  शामिल

 इस  परियोजना  में  तीन  नियमित  बाजारों  के  विकास  तथा  200  कृषि  सेवाएँ  केन्द्रों  की  स्थापना

 की  भी  व्यवस्था  है  ।  परियोजना  क्षेत्र  के  शब्दगत  माल्दा

 तथा  पश्चिम  दौनाजपुर के  जिले  ara  हैं  ।  इस  परियोजना  में  पश्चिम  बंगाल  के  कृषि  विभाग

 के  इंजीनियरिंग  निदेशालय  atc  जल  ats  के  लिये  उपकरणों  के  अ्रधिग्रहण  तथा  स्टाफ  के

 लिये  छात्रवृत्ति  तथा  तकनीकी  सहायता  की  भी  व्यवस्था  ।

 छोटे  कौर  सीमान्त  कु उंकों को को  सहायता  देने  को  योजना

 *198.  थ्रो  सरोज  मुखर्जी

 श्री  वित्त  साठे

 क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 देश के  छोटे  wie  सीमान्त  कृषकों  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  क्या  योजनायें  है ं;

 at  1974-75  में  लघ  विकास  एजेंसियों  (To  एफ ०  डी०  To)  की

 माफी  ही  गई  अल्पावधि  उत्पादन  ऋणों  राशि  क्या  कौर

 सहकारों  समितियों  संबंध  न  रखने  वाले  छोटे  कृषकों  की  सहायता  के  लिये

 या  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 कृषि  ak  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इह नवा जश  :  (*).  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  लय  सीमान्त  किसानों  तथा  कृषि  श्रमिकों  को  लाभ

 पहुंचाने  के  लिए  देश  के  Fafanea  भागों  में  160  लव  किसान  विकास
 एजेंसी

 किसान  तथा  कृषि  श्रमिक  विकास  एजेंसी  परियोजनाओं  स्थापित  को  गई  हैं  ।  ये  एजेंसियां  कृषि

 att  सहायक  धंधों  से  संबंधित  विभिनन  विकास  कार्यक्रमों  को  at  लागत  पर  उपदान  के

 रुप  में  छोटे  किसानों  को  25  प्रतिशत  तथा  सीमान्त  किसानों  ate  कृषि  श्रमिकों  को  335

 प्रतिगत  तक  को  वित्तीय  सहायता  देती  हैं  ।  शेष  धनराशि  वित्तदायी  संस्थापकों  ग्रथित  सहकारी

 तथा  वाणिज्यिक  बैकों  ढारा  ऋण  के  रुप  में  उपलब्ध  कराई  जा  रही  है  ।  इसी  प्रकार
 की  सहायता

 विशष  पशुपालन  कार्यक्रम  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  तथा  कमांड  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  की  के

 प्रायोजित/कन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजनाकारों  के  ग्रंतगंत  उपलब्ध  कराई  जा  रही  है
 ।

 लघु  किसान  विकास  एजेंसियां  कोई  ऋण  नहों  देती  हैं  बल्कि वे  पहुचाने  गए
 संभागियों

 के  लिए  स  पुकारी  बैंकों  जेसे  संस्थागत  स्रोतों  के  माध्यम  से  ऋण  जुटाती  हैं  ।  वित्तीय  वर

 1974-75  के  दौरान  लघु  किसान  विकास  एजेंसी/सी  मानत  किसान  तथा  कृषि  श्रमिक  परियोजना  क्षेत्रों

 मै  सहकारी /  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिए  गये  अल्पकालीन  उत्पादन  ऋणों  को  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  संलग्न  |

 (*r)  सहकारी  सो  ताय टियों  के
 वाणिज्यिक

 बैंक  भो  ठोड़े  सामान्य  कि  सानों

 तथा  कृषि  श्रमिकों को  लग  सुविधाएं  प्रदान  कर  रहे  ग्रामों  नाकों मे  उत्पादों  विधियों  विशे  धरकर

 लघु/सोमान्त  कृषि  ग्रामों  कारीगरों  ग्राही  के  निए  लग  सुविधाएं  बढ़ाने  के  उदेश्य  से
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 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  प्रायोजित  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  19176  वे  अन्तर्गत

 स्थापित
 किये  जा  रहे  हैं  i  श्रब तक  ऐसे  11  बैंक  स्थापित किये  गए  हैं  ।  लघु  किसान  विकास  एजेंसी  पी  मानत

 किसान  तथा  कृषि  श्रमिक  एजेंसियां  छोटे  किसान  तथा  कृषि  श्रमिकों  को  सहकारी  सोसायटियों

 के  सदस्य  के  रूप  में  उनके  नामांकन  हेतु  ब्याज-मुक्त  प्रश  पूंजी  ऋण  भी  प्रदान  करती  हैं  ताकि  वे  इन

 संस्थापकों से  ऋण  प्राप्त  कर  सकें  |

 विवरण

 वित्तीय  वर्ष  1974-75  के  दौरान  लघु  किसान  विकास  एजेंसी मानत  किसान  तथा  कृषि  श्रमिक

 परियोजना  क्षेत्नों  में  सहकारी  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  ग्रल्पकालीन
 उत्पादन  ऋणों

 की

 राज्यवार  स्थिति

 रुपए  में

 क्रम  संख्या  सहकारी/वाणिज्यिक  बैंकों

 द्वारा  दिए  गए  शअ्रल्पकालीन

 उत्पादन  ऋण

 3

 आन्द्र  प्रदेश  108  24

 28  21

 बिहार  46  55

 गुजरात  242
 45

 419  65

 हिमाचल  प्रदेश  .  35  87

 7.  जम्मू  तथा  काश्मीर  72  17

 8.0  कर्नाटक  164  96

 9.  केरल  108  19

 10  मध्य  क  99  50

 11  महाराष्ट्र  ,  120  82

 12.  मेघालय  81

 13  41

 14.  07

 15,  156  32

 16,  पंजाब  254  25
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 17  राजस्थान  328  24

 18,  तमिलनाडु  500  78

 19  उत्तर  प्रदेश  198  15

 20  .  त्रिपुरा  72

 21  ,  पश्चिम  बंगाल  78  29

 94 22.  गोवा

 23,  पांडिचेरी  11  37

 et  re  es  er

 3001.06

 चान्द्र  प्रदेद/ में  प्रजनन  धाम

 199.  श्री  Fo  रास  कृष्ण  रेड्डी  क्या  कृषि  तौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्राम  प्रदेश  में  कितने  cg  fara  प्रजनन  फार्म  हैं  ;

 उक्त  फार्मों  के  लिये  कितनी  धनराशि  दी  गई  ;  शौर

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1976-77  में  विदेशी  सहायता  के  अधीन  ग्रोवर  प्रदेश

 में  एक  सीमेन  बैंकਂ  स्थापित  करने  का  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  श्रण्गासाहिब  पी०  :  (1)

 भारतीय  डेरी  निगम  द्वारा  श्रापरेशनफ्लड  परियोजना  के  wats  नै कारी कल्लू  we  हैदराबाद

 में  जर्सी  कौर  होल स्टीन  फ्रांसियम  नस्लों  मदर
 के  विदेशी  पशु  के  दो  छोटे

 '
 यूनिट

 स्थापित  किये  गये

 (2)  राज्य  के  पशुपालन  विभाग  ने  समुद्र  में  एक  जीवो--यूथ  स्थापित  किया  है  ।

 (3)  करनूल  जिले  के  बनवासी  स्थान  पर  सिर्फ  एक  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  विदेशी  पशु

 प्रजनन  फार्म  की  मंजूरी  दी  गई  है  ।

 (1)  इस  मंत्रालय
 ने  उपर्युक्त  (1)  शौर  (2)  के  लिये  सीधे  कोई

 धन  राशि  नहीं  दी  है  ।

 (2)  उपयुक्त  (3)  के  लियें  1975-76  के  दौरानਂ  11.11  लाख  रुपयें  कीः

 धनराशि  स्वीकार  की  गई  है  द्रोह  यह  धन  राशि  ae  तक  नहीं  दी  गई  है  ।  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 पशु  प्रजनन  फार्म  बनवाती  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  कुल  94.17  लाख  रुपये  की  है  ॥

 वर्ष  1976-77  के  दौरान  दानिदा  सहायता  से  जिला  कुरनूल  के  नन्दलाल

 स्थान  में  एक  dd  बैंकਂ  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  ।
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 के  बीज  का  विकास

 200.  श्री  बनों  क्या  ata  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  गन्ने  के  बीजों  का  विकास  करने  की  केन्द्रीय  सरकार  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया हैं  ;  कौर

 यह  योजना  लघू  स्तर  के  गन्ना  उत्पादकों  लिये  कहां  तक  लाभदायक  सिद्ध

 होगी
 ?

 कृषि  शोर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ग्रण्ञासाहिब  जी

 at
 |

 केन्द्रीय  सरकार  ने  गीता  विकास  के  लिये  द्वारा  प्रायोजित  एक  यो  जना  स्वीकृत

 की  है  जिसमें  wet  के  पुष्ट  बोज  का  उत्पादन  गौर  वितरण  भी  शामिल  है  ।  इस  योजना  के  ग्रन्थित

 विभिन्न  राज्यों  ने  उन  स्थानों  पर  बीज  उत्पादन  तथा  वितरण  का  एक  व्यापक  कार्यक्रम  हाथ  में  लिया

 है  जहां  चीनी  के  कारखानें  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विभिन्न  राज्यों  कों  47  बीज  उत्पादनਂ

 केन्द्रों  का  नियतन  किया  गया  ऊष्मा  से  उपचार  ale  इस  कार्यक्रम  की  तकनीकी  निगरानी  के

 लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रत्येक  केन्द्र  पर  ऊष्मा  से  करने  वाले  संयंत्रों  तथा  तकनीकी  विशेषज्ञों

 के  लिए  अ्रावश्यकਂ  चित्तौड़  सहायता  देने  को  व्यवस्था  की  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  ग्रन्तगं  चार-पांच

 वर्षों  में  एक  बार  बीज  उत्पादन  की  तिहरी  प्रणाली  के  जरिए  उत्पादित  गन्ने  के  पुष्ट  बीजों  मे

 उ्णप्रदेशीय  क्षेत्र  में  प्रत्येक  चीनी  के  कारखानें  के  इद-गिने  2000  हेक्टेयर  में  1000

 कौर  उध्ण-प्ररेशोय  क्षेत्र में  10  00  हेक्टेयर  क्षेत्र सें  गन्ने  को  बुवाई  करने  का  विवार  है  ।

 इस  कार्यक्र  का  उडेला  यह  है  कि  प्रत्येक  चीनी  के  का  रखाने के  इर्द-गिर्द  गन्ने  के  पृष्ट

 बीजों  से  Sq-Joq  प्रदेशों  क्षेत्रों  में  2000  क्टर  तथा  उष्ण-प्रेशियस  राज्यों  में  1000  हेक्टेयर

 के  सम्पूर्ण  संघ  क्षेत्रों  में  गन्ने  की  बुवाई की
 यह  बीज  सभी  गरना  उत्पादकों  को  उपलब्ध  होगा

 जिनमें  से  ग्रधिकांश  छोटे  शौर  सीमान्त  गन्ना  उत्पादक  होते  हैं  ।

 वीराना  परियोजना

 998.  श्री  एस०  So  सोमसुत्दरम  :  क्या  निर्माण  ale  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 toma  परियोजना  को  बतुल  नित  लागत  कया  उस  पर  तब  तक  कितना  व्यय

 द्र  है  ate  उसमें  कितने  प्रतिशत  प्रगति  हुई  है  ;

 इसको  रा  करते  के  लिये  कौल  प  तारों  निर्धारित  की  गई  है  ;  कौर

 उक्त  को सेजों  से  फ्री  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 निर्माण  ate  वास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  (at  एव०  के०  एल०  से

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही है  तथा  सम भाप टले  पर  रख  दी  जायेगी 1
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 मछली  THEA  वाली  टोलर  की  सरोद के  लिये  बातचीत

 999.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  कमी  शौर  fees  मंत्री यह  बताने  at  कृपा  करेंगे कि

 क्या  मछली  पकड़ने  वाले  ट्रालरों  के  लिये  बातचीत  करने तथा  ट्राल रों  की  खरीद  करने

 हेतु कोई  शिष्ट  मंडल  विदेश  गया  है

 शिष्टमंडल  में  प्राइवेट  वर्षो  के  कोई  प्रतिनिधि  भीਂ  शामिल  किये  गये

 यदि  at,  तो  उन  फर्मों  के  कया  नाम  हैं
 ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  seta  )  जी  हां  ।

 1975  में  एक  शिष्टमंडल  मैक्सिको  मजा  गया  ताकि  उस  देश  से  ट्राल रों  के  प्रख्यात

 करने  सम्बन्धी  प्रमुख  मामलों  पर  विचार  विमश  किया
 जा  सके  उन्हें  ग्रीम  रूप  दिया  जा

 सके ।  इस  शिष्टमंडल में  कृषि  wr  द  विभाग  शौर  मेजागोन  बाक्स  लिमिटेड
 के

 प्रतिनिधि  शामिल  थे  ।

 शिष्टमंडल ने  ट्रालरों  के  श्रावित  की  जिस  योजना  पर  विचार  विमर्श  किया  वह

 मत्स्य  उद्योग  द्वारा  ट्राल रों के  आयात  के  लिये  1973  में  सरकार  द्वारा  अ्रघिसुचित  योजना  से

 सम्बन्धित है  ।  सरकार  ने  इस  कार्यक्रम  का  समन्वय  किया  ।  ये  खरीद  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  निगमों

 और  मात्स्यकीਂ  कम्पनियां  द्वारा  की  जानीਂ  सरकार  ने  सब  भारतीय  पार्टियों  को  सुचित  किया

 कि  यदि वे  चाहें  तो  विचार  विमश  में  भाग  लेने  के  लिये  ्य  प्रतिनिधि भेज  सकते  हैं  ।  इसके

 स्तर  में  एक  सार्वजनिक क्षेत्र  के  मात्स्यकी  निगम  दों  मात्स्यकी  कम्पनियों  ने  awa  प्रतिनिधि

 मैक्सिको  भेज ।  वे  सरकारी  शिष्ट  मंडल  के  सदस्य  नहीं  थे  ।

 जिन  फर्मों  के  प्रतिनिधियों  ने  विचार  विमर्श  में  भाग  लिया  उनके  नाम  निम्नलिखित

 हैं

 (1)  राजकीय  मात्स्यकी  विकास  निगम  पश्चिम  कलकत्ता

 जनिक  ।

 (2)  मास  भाई  ठी ०  सी०  कलकत्ता |

 (3)  aaa मैसेज २०  भाई  डी०  पैरीਂ  मद्रास  |

 सामुदायिक  विकास  खण्ड  wit  ग्राम  पंचायत

 1000.  श्री  भगीरथ  भंवर  क्या  कृषि  शर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (a)  qr  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने के  लिये  सामुदायिक  विकास  खण्डों  शर

 ग्राम  पंचायतों  को  वित्तीय  दृष्टि  से  सुदृढ़  बनाने  हेतु  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन है  ;  झ्र

 यदि न  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?
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 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय मसें  राज्य  wat on  a  शाहनवाज़  जी  नहीं  ।

 सामुदायिक  विकास  खंड  नथा  ग्राम  पंचायतें  राज्य  के  विषय हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 दिल्‍ली में  वाय  कौर  जल  दुबई

 1001.  श्री  विश्वनाथ  झंपझनवाला  कया  निर्माण  ale  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  दिल्‍ली  की  वायु  we  जल  राज  दस  ae  पहले  की  तुलना  में  श्रमिक  दूषित

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  राजधानी  में  जल  शौर  वायु  दूषण  में  प्रतीक  विधि  होने

 के  क्या  कारण हैं  ;

 विश्व  की  अन्य  राजधानियों  की  तुलना  में  उक्त  दूषण  कितना है  शौर  इसको  दुर  करने

 के  लिये  क्या  काय  वाही  की  जा  रही है
 ?

 निर्माण  कौर  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  कै०  जी  हां

 प्रदूषण  में  हुई  वास्तविक  वृद्धि  की  मात्रा  का  गमों  पता  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  में  संसार  की
 wa  राजधानी--शहरों  कीः  उपेक्षा  कम  जल

 निवारण  व  1974  के  अधीन  जल  प्रदूषण  निवारण  कौर  नियंत्रण

 का  केन्द्रीय  ats  स्थापित  किया  गयाहै  तथा  उक्त
 छोड़

 दिल्लो  संघ
 राज्य  क्षेत्र  में  जल  प्रदूषण  की  रोकथाम

 के  लिये  कारगर  कायवाहीं  कर  रहा  है  ।

 इन्द्रप्रस्थ  पावर  स्टेशन  को  चिमनियों  से  निकलने  वालें  धुएं  से  उत्पन्न  हुये  वायु-प्रदूषण  को

 कम  करने  के  लिये  दिल्ली  वितरण  संस्थान  द्वारा  काय  वाही  कौ  जा  रहीਂ  कड़े-कचरे

 को  मापने  तथा  उसका  विश्लेषण  करते  के  लिये  नगर  के  विभिन्न  भागों  में  मोनिटरिंग

 स्टेशन  स्थापित  किये  गये  हैं  ।  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  के  इन्जेक्शन  सिस्टम
 दोष पूर्ण  होने

 की  वजह  से  होने  वाले  प्रदूषण  को  कम  करने  के  लिये  कायवाह्दीਂ कर  रहा  हैਂ

 वायु-प्रदूषण  की  रोकथाम  के  लिये  एक  व्यापक  कानून  बनाये  जाने  तक  दिल्‍ली  संघ  राज्य

 क्षेत्न  के  प्रशासक  ने  बम्बई  cara  न्पूसेंसिज  1972”  को  दिल्ली  संघ  राज्य

 क्षेत्र  दिल्ली  छावनी  के  में  लागू  कर  दिया
 है

 तथा
 fact के  लिए  एक  स्मोक  न्यूसेंस

 कमीशन  का  गठन  कर  दिया  है  जो  उक्त  एक्ट  के  कार्यान्वयन  की  देखरेख  तथा  नियंत्रण  करेगा  ।

 य्रामोण  रोजगार  एवं  कृषि  विकास  के  लिए  भरत  कार्यक्रम  को  उपलब्धियां

 1002.  श्री  नारायण  चन्द्र  परिवार  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  कृषि  server  के  लिये  ग्रामीण  रोजगार  एवं  कृषि  विकास  के  लिये  xa  कार्यक्रम

 द्वारा  बनी  आस्तियों  जैसे  गांवों  at  सम्पक  कुएं  ate  को  राज्यों  द्वारा  दो  za

 कार्यक  पूरे  कर  लेने  के  बाद  स्थायी  ग्रास्तियों  में  बदलने  के  लिये  सरकर  ने  कोई  योजना  बनाई है  ;
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 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्यक्षेत्र  में  इस  प्रकार  कितनों  ग्रास्तिथां  बनाये

 जाने  का  अनुमान है  ;

 (7)  क्या  यह  प्रत्येक  राज्य  में  दो  कय  क्रमों  पर  किये  गये  व्यय  के  ग्रनुरूप  है  ;  ae

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ate  कार्यक्रमों  के  फलस्वरूप  बनी  आस्तियों  को

 स्थिति  कया  है  ?

 कमी  कौर  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  व

 ग्राम  रोजगार  को  त्वरित  योजना

 ग्राम  रोजगार  की  त्वरित  योजना  के  ग्रामपति  मार्गदर्शक  सिद्धातों  में q  यहँ

 की  गई  थो  कि  श्रम  गीत  परियोजनाय्रों  के  कार्यान्वयन  के  माध्यम  से  स्थानो

 सम्पत्तियां  सुजीत  को  जायें  ।  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  ay  सिंचाई  के  ग्रन्थित  कुत्न  142604

 हेक्टेयर  भू-सं  रक्षण
 तथा  बनरोपग  के  अस्तगत  63323  हेक्टेयर  बाड़  बचा

 व
 के  ग्रसित

 187335  हेक्टेयर  मिट्  लाई गई गई  थो  ग्रोवर  72375  किलोमीटर  सड़कों  का  निर्माण  गया

 |

 राज़्य  सरकारों  को  यह  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  थी  कि  वे  maa  संसाधनों  सेਂ

 अधूरे  कार्यों  को  पूरा  करें  झ्र
 उनके

 की  देखभाल  कुछ  राज्यों  ने  इस  प्रयोजन  के

 लिये  प्रचुर  धनराशि  दी

 कृषि  उत्पादन  हेतु  त्वरित  कार्यक्रम

 प्रापातकालोनਂ  कृषि  उत्पादन  कार्यक  के  श्रन्तगंत  निष्पादित  लव  सिचाई  निर्माण  कार्यों

 ने  स्थायी  स्वरूप  की  परिसम्पत्तियों  सृजित  की  हैं  जो  वर्ष  1972-73  के  दौरान  तथा  बाद  के  वर्षों

 में  सिचाई  सुविधायें  देने  के  लिये  सक्षम  थीं  ।  राज्यों  द्वारा  लव  सिचाई  कार्यक्रमों  पर  किये  गये

 व्यय  तथा  कार्यक्रमों  से  प्राप्त  हुये  भौतिक  लाभों  को  दर्शाने  वाले  विवरण  सभा-पटल  पर  रखे  जाते

 हैं  ।  में  रखे  गये  |  दिये  संख्या  एल०  ZYo  10490/76]  ।  इन  सिंचाई  योजनाओ ों

 से  लाभ  जो  कुछेक  वर्षों  तक  होने  की  तराशा  की  जातों  लागत  को  उचित  सिद्ध  करते  हैं  ।

 अन्दमान में  बसे  व्यक्ति

 1003.  शो  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  क्या  पुत  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 म्रत्दमात  में  परब  कौन-कौन  से  रूपों  को
 बसाया  गधा

 वहां  बसे  बंगालियों  की  संख्या  कितनी  है  कौर  क्या  उन्हें  भूमि  ate  मकान  बनाने

 के  लिए  स्थान  राज  सहायता  कौर  ऋण  के  जनाधार  पर  दिये  गये  ग्रोवर

 क्या  उन्होंने  ऋण  लौटा  दिये  हैं  ate  यदि  तो  उनकी  कठिनाइयां  क्या  हैं  ?

 पूरी  और  पुनर्वास  मंत्री  राम  निवास  पुनर्वास  विभाग  की  पुनर्वास

 योजनायें  के  म्रधीन  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान
 से  ara  श्रीलंका  तथा  बर्मा  से  स्वदेश  लौटे

 भारतियों  ate  भूतपूर्व  सैनिकों  को  बसाया  गया  है  ।
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 इसके  भूतपुरा  पूर्वी  पाकिस्तान  से  ara  प्रवासियों  के
 कवक  परिवारों  तवा  कुछ

 aa  समूहों  को  गृह  मंत्रालय  को  उपनिवेश  योजना  के  ग्रन्तगंत  बताया
 गया  इस  सम्बन्ध  में

 जानकारी  एकत्रित  को  जा  रही  है  तथा  सभा  को  Aa  पर  रख  दो  जाएगी  |

 बसने  वाले  बंगालियों  की  कुल  संख्या  3638 है  मंत्रालय  की  योजना  के  प्रंतगंत

 2861  तथा  पुनर्वास  विभाग  की  योजना  के  ग्रन्तगंत  777)  ।

 गह  मंत्रालय  को  योजना  के  ग्रन्त पा त  सम्पूर्ण  सहायता  अनुदान  के  ठप्प  में  दी

 गई  थो  तत्पश्चात  दी  गई  सहायता  ऋण  के  रूप  मै  थो  ।  पुनर्वास  विभाग  के  wats  भूमि  मुफ्त

 दी  जाती  है  परन्तु  बैरकों  तथा  हल  के परा थ्रो  को  कुएं  मकान  बनाने  aif  के  लिए

 ऋण  दिया  जाता  है  ।

 grata  विभाग  की  पर्याप्त  योजनायें  के  gata  बसने  वालों ने  वित्तीय  af

 नाइयों  के  कारण  लगों  को  लौटाना  शरू  नहीं  किया  गह  मंत्रालय  की  उपनिवेश  7  योजना  के

 अन्तर्गत  बसने  वालों  द्वारा  ऋणों  के  लौटाने  के  बारे  में  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा

 सभा  की  मेज़  पर  रख  दी  जाएगी

 सुवर्णरेखा  नदी  पर  बाँच

 पिसा  पती 1004.  सरदार  स्वर्ण  fag  सोनी  :  क्या  कृषि  शर  सला  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 = arty बिहार  के  सिंहभूम  तथा  रांची  जिलों  are  बंगाल  ग्यारह उड़ाता  में  सुबगेरेखा  नदी

 पर  बाध  कब  TH  बन  जाग ;

 बंगाल  wit  उडीसा  में  इस  नदी  पर  कितने  ait  किन-किन  स्थान  पर  बांध

 बनाये  जाने

 प्रत्येक  राज्य  मैँ  कितने  क्षेत्र  में  खेती  की  are

 निर्माण  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं ग्रौर  सरकार  ने  तोत्र  गति  से  पुरा  कराने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  से  (a).  स्व गरे खा

 बेसिन  में  बिहार  सरकार  द्वारा  जिले  are  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा

 जिले  प्रस्तावित  वृहत् मध्यम  सिचाई  परियोजना ग्र ों  की  सुची  उनकी  अनुमानित  लागत  तथा

 लाभान्वित  होने  वाले  क्षेत्र  के  साथ  संलग्न  में  रखो  गई  ।  देखिए  संखया  एल०  दी  Qo

 10491/76] ।  प्रभी  तक  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  स्वणरेंखा  बेसिन में  किसी  नई  परियोजना

 को  प्रायोजित  नहीं  किया  गया  है  ।

 '  बिहार  की  स्व गरे खा  बहुद्देश्यीय  परियोजना  में  ग्रन्तराज्यी य  पहल
 निहित

 इसलिए

 ने
 के  पश्चात्‌  ही संबंधित  राज्यों  उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  के  बीच  समझौता ar होने

 इसकी  स्वीकृति  पर  विचार  किया  जाएंगी  |
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 बिहार  की  शेष  8  परियोजनाओं  में  से  परियोजनाओं  पर  टिप्पणियां  राज्य  सरकार  को  भेजी

 जा  चुकी  राज्य  सरकार  उत्तरों  की  प्रतीक्षा की  जा  रही  आठवीं  परियोजना  नामश

 मुराहीर  1976  मैँ  केन्द्रीय जल  भ्रायोग  में  प्राप्त  हुई  श्री  ale  इसकी  जांच  की  जा  रही

 पश्चिम  बंगाल  की  4  परियोजनाओं  पर  राज्य  सरकार  को  टिप्पणियां  भेजी  जा  चुकी  हैं  कौर

 उनके  उत्तरों  की  प्रतीक्षा  की  जां  रही  कार्य  पर  परियोजना  रिपोर्ट  1976  ्  प्राप्त हुई

 है  इसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 राज्यों  की  विकासात्मक  योजनाओं  में  शामिल  करने  के  लिए  इन  परियोजना  को  तकनीकी

 रूप  से  ग्रोवर  प्राचीन  दृष्टि  से  व्यवहार्य  पाये  जाने  एवं  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपनी  वार्षिक  योजनाओं

 मेँ  gran  धनराशि  उपलब्ध  करने  के  पश्चात्‌  ही  विचार  किया  जाएगा  |

 aq  1970-71  के
 दौरान  कुंजी  गणना

 1005.  श्रीमती  पावती  कृष्णन

 श्री  इन्द्रजीत  गीत

 क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 वं  1970-71  मसें  कराई  गई  झपी-गणना  के  कया  निष्कर्ष  ak

 भूमि  सुधारों  को  लागू  करने  में
 कृषि  गणना  के

 निकल  तक  सहायक  सिद्ध

 हुए  हैं
 ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  om)  कृषि

 संगणना  1970-71  की  कुछ  प्रमुख  बातें  नीचे  दी  गई  हैं  ।

 1.  भारत  मैं  705  लाख  संक्रिया गत  जोतों  में  खेती  की  जाती  है  जिनका  कुल  क्षेत्र  1620

 लाख  हेक्टर  इन  जोतों  का  औसत  आकार  2.  30  हेक्टर है  जिसमें  से  2
 06  हेक्टर  निबल

 क्षेत्र  मै  खेती  की  जाती

 कुल  705*  लाख  जोतों  में  ये  जोतें  कराती हैं

 जिल्हा  121  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  में  124  लाख  पुरी  तरह  सिंचित  जोते ं।

 कुल  460  लाख  हेक्टर क्षेत्र  में  170  लाख  wifes  रूप  से  सिंचित  जोतें
 ।  इसमें से

 170  लख  हेक्टर क्षेत्र सीमित  और

 --
 कुल  770  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  410  लाख  पुरी  तरह  से  भ्र सि चित  जोतें  जिनमें

 वर्षा  से  खेती  होती  है  ।

 *1  लाख  जोतों  व्तेमान  परतीਂ  के  श्रंतगंत  होने  के  कारण  इनका  वर्गीकरण

 sagan  किसी  भी  श्रेणी  में  नहीं  किया  गया  है
 ।

 3.
 कुल

 705  लाख  संक्रिया गत जोतों  मेँ  587  लाख  वैयक्तिक जोतें  (83,  8  प्रतिशत )

 जिसके  श्रंतगंत  1290  हेक्टर  भूमि  कौर  118  लाख  संयुक्त  जोतें  (16.  7  प्रतिशत )/

 जिसके  अंतरगत  330  लाख  हेक्टर  भूमि  शामिल  हैं  ।
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 4.  भारत  में  सीमांत  जोतों  (1  हेक्टर  से  की  अधिकता  संक्रिया गत  जोतों  की  एक

 मुख्य  बात  area  संक्रिया गत  सीमांत  जोतें  ग्र द्य पि  वह  कुल  क्षेत्र  का  केवल  9  प्रतिशत हैं  ।

 19  प्रतिशत  जोत  छोटी  जोत  (1-2  झ्र  यह  कुल  क्षेत्र  का  12  प्रतिशत हैं
 अध  मध्यम  जोतों  (2-4  के  ग्रंतगंत  कुल  जोतों  का  लगभग  15  प्रतिशत  ate  कुल  क्षेत्र

 का  19  प्रतिशत  क्षेत्र  शामिल है  ।  दूसरी  जोर  मध्यम  (4-10  तथा  बड़ी  जोतों  (  10  हुक्काम

 श्र  इससे  प्रतीक  के  data  मोटे  तौर  पर  क्षेत्र  का  दो-तिहाई  भाग  11  प्रतिशत  जीतें  मध्यम

 जोतें  हैं  ग्रोवर  4  प्रतिशत  बड़ी  जोतें  सही  शब्दों  में  10  हेक्टर  कौर  उसपे  अधिक  की  28

 लाख  जोतों  के  अवगत  500  लाख  हेक्टर  भूमि  है  ।  बड़ी  जोत  का  श्रीसंत  आकार  लगभग  18

 हेक्टर

 5.  देश  में  कुल  सिंचित  क्षेत्र  के  दो-तिहाई  भाग  में  (67.  6  मध्यम  at,  अज्ञात

 छोटी  तथा  wa  मध्यम  जोत  (39  are  मध्यम  जोत  (28.6  शामिल  हैं  ।

 6.  देश  में  नलकूपों से  निचाई  किये  जाने  वाले  कुल  क्षेत्र
 के  2/5  भाग  में  छोटी  तथा  ध

 मध्यम जोत  टीवी
 सब  आकार  की  जोतों

 मेँ  नहरी  सिंचाई  के  ग्रंतगंत  कुल  शिक्षित  क्षेत्र  का  2/5  से

 कुछ  ग्रसित भाग  देश  में  चावल  की  पति  के  कुल  क्षेत्र  का  2/3  भाग  श्रसिचित है  1

 7.  सीमित  तथा  श्रसिचित  43.6  प्रतिशत  तथा  44.  1  दोनों  क्षेत्रों

 में  की  जाने  वाली  चावल  को  खे  ती  का  ग्रधिकांश  भाग  छोटी  तथा  श्री-मध्यम  जोतों  (1  से  4

 का  et  देश  में  सीमांत  तथा  उप  सीमांत  जोतों  (1  हेक्टर  से  के  झंतगंत  संक्रियागत

 जोतों  की  कुल  संख्या  का  1/2  भाग  2,  लेकिन  इन  जोतों  के  श्रंतगंत  चावल  की  खेती  के  कुल  क्षेत्र

 का  1/5  से  कम  भाग  है  ।

 8.  देश  में  चावल  के  उत्पादन  में  छोटे  तथा  श्री-मध्यम  जोतों  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  एवं

 इस  फ्ल  की  खेती  के  लिये  इस  aq  में  इन  जोतों  को  तकनीकी  तथा  atlas  सम्भाव्यता  को  देखते

 यदि  इस  वर्ग  की  जोतों  को  काफी  सुविधाएं  प्रदान  की  जायें  तो  यह  लाभकारी  होगा  |

 9.  चावल  की  खेती  की  परिस्थितियों  के  विपरीत  देश  में  गेहूं  की  खेती  का  अधिकांश  भाग

 (tg  के  अवगत  कुल  क्षेत्र  का  55.  9  सिचाई  के  म्रंतगंत  गेहूं  की  खेती  का  अधिकांश

 भाग  क्षेत्र  का  38.  2  प्रतिशत  alt  ग्रसित  क्षेत्र  का  30  छोटी  तथा  ae

 मध्यम  जोतों  (1  से  4  के  ग्रंतगंत  चावल  की  खेती  के  सम्बन्ध  में  भी  यही  देखा

 गया  ति चित  क्षेत्रों  मैं  गेंद  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटी  तथा  अरघ-मध्यम  जोतों  को

 गेहूं  के  ग्रंतगंत  सब  से  बड़ा  क्षेत्र  ates  सुविधाएं  प्रदान  करने  कौर  पूरक  सिचाई  की

 सुविधाओं  के  माध्यम  से  श्रीजीत  खेती  को  सुदृढ़  बनाने  से  व्यवस्था  को  काफी  लाभ  होगा  ।

 10.  fafaa  तथा  श्रीजीत  दोनों  प्रकार  के  क्षेत्रों  मे  मकका  के  क्षेत्र  का  ग्रधिकांश  भाग

 2/5  छोटी  तथा  म्रध-मध्यम  जोतों  (1  से  4  का  यही  स्थिति  जो

 के  सम्बन्ध में  भी  है

 11.  सीमांत  तथा  उप  सीमांत  परिस्थितियों  के  ग्रसित  लगभग  70  लाख  संक्रिपागत  जोतों  मैं

 ज्वार  तथा  बाजरा  को। क  बेती  होती  जो  इन  फलों  की  कुल  संक्रिया गत  जोतें  का  72  प्रतिशत  है  ।
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 5 12.  सीमांत  att  उप  सीमांत  जो  कुल  a rf  क्रय  गत  जोतों  का  1/2  भाग  दालों

 के  अंतर्गत
 की

 जा  रही  खेती  के  कुल  क्षेत्र  का  केवल  8
 प्रतिशत

 है

 13.  बड़ी  जोतों  (10  हेक्टर  कार  उससे  सिचित  तथा  अपरिचित  दोनों  क्षेत्रों  में

 गन्ना  के  अ्रंतगंत  कुल  क्षेत्र  का  लगभग  16 प्रतिश्त है  ।

 14.  मध्यम  तथा  बड़ी  दोनों  जोतें  तिलहनों  के  अंतरंग की  जा  रही  खेती  के  कुल  क्षेत्र  का

 63  प्रतिशत

 15.  देश  में  कपास  की  अधिकांश खेती  4  seers या  उससे  झ्र धिक  के  आकार  कीं  संक्रियागत

 जोतों  में  की  जाती  नो  कपास  के  अंतगंत  कुल  क्षेत्र  का  77  प्रतिशत है  ।

 16.  देश  में  पटसन  की  खेती  अर्घ  छोटी  तथा  सीमांत  जोतों  में  की  जाती  है  ।

 17.  उन  संक्रियागत  जोतों  के  श्रंतगंत  कुल  भूमि  जिस पर  खेती  नहीं  की  जा  रही

 124  लाख  हेक्टर  इस भूमि का  1/2  भाग  बड़ी  जोतों  (10  हेक्टर  तथा  श्रमिक  )
 का

 मध्य  अन्न  प्रदेश  att  कर्नाटक  राज्यों  में  जिस  भूमि  पर  खेती

 नहीं  की  जा  रही
 उसका  80  प्रतिशत से  alas  भाग  4  हुक्काम  तथा  इस  से  बड़ी  जोतों  का  है  ।

 ये  आंकड़े  सरकार  के  लिए  उपयोगी  हैं  कौर  कृषि  विकास  योजनाओं  को  तैयार  करने

 उनकी  समीक्षा  कौर  क्रियान्वयन  करते  समय  संगणना  की  प्रवृत्तियों  को  दृष्टिगत  रखा  जाएगा  |

 काश्तकारों को  ऋण

 1006.  श्री  समर  क्या  घि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1973-74  में  काश्तकारों  को  कुल  कितनी  राशि  के  ऋण  दिये

 इन  ऋणों  का  राज्यवार  तथा  संघ-राज्य  क्षेत्रवार  व्यौरा  कया  प्रत्येक  राज्य  में

 तथा  संघ-राज्य  क्षेत्रों  में  कितने-कितने  किसानों  को  ऐसे  ऋण  कौर

 विभिन्न  राज्यों  में  ऋण  की  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  है
 ?

 कृषि
 ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज

 :  से
 सहकारी

 सोसाइटियों  तथा  वाणिज्यिक  बैंकों  के  बार ेमें  सुचना  देने  वाले  दो  विवरण  1  शौर 2)

 संलग्न  में  रखा  गया  देखिये  संख्या
 ।  वाणिज्यिक

 बैकों  से  सम्बन्धित  सुचना  प्रत्यक्ष  ऋण  दर्शाती  है  ।

 New  Technology  for  Rice  Production

 1007.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Agriculture  &  Irrigation
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  conventional  old  methods  are  being  adopted  for  the  cultivation  of  rice
 in  Western  Uttar  Pradesh,  Bihar,  Madhya  Pradesh,  Orissa,  West  Bengal;

 (b)  whether  no  new  technology  or  method  of  rice  cultivation  has  been  evolved;

 (c)  measures  taken  in  this  regard;  and

 (d)  rice  production  in  1974-75  and
 1975-76

 ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture&  Irrigation  (Shri  Prabhudas
 Patel):  (a)  to  (c)  Tne  high  yielding  varieties  programme  of  rice  was  started  in  all  the  States  and

 nion  Territories  in  1966-67.  The  Eastern  States  of  Assam,  Bihar,  Orissa,  West  Bengal  and
 U.P.  have,  however,  made  comparatively less  progress  due  to  slower  adoption  of  new  technology,
 besides  late  sowing  of  crop.

 The  farmer’s  training  and  education  programme  has  been  considerably  stepped  up  in  the
 Eastern  States  in  recent  years  to  promote  adoption  of  new  production  technology  by  majority
 of  the  farmers.  Extensive  education  of.the  farmers  is  being  carried  out  in  the  proper  use  0
 fertilizers  and  adoption  of  recommended  agronomic  practices.  For  timely  showing,  the  farmers
 are  being  educated  to  raise  rice  nurseries  in  advance  for  the  mai.  Kharif  crop  through  the  Com-
 munity  Nurseries  Programmie  and  rescheduling  canal  water  supplies.  This  helps  in  increasing
 rice  yield  and  also  enables  the  farmers  to  sow  wheat  in  time  to  get  higher  yields.  In  addition,
 the  Minikit  Programme  of  rice  is  being  implemented  (under  the  Central  Sector  Scheme)  for
 identification  of  suitable  varieties  for  different  situatjons,  i.e.  uplands,  midlands  and  lowlar  ds.

 (0)  The  total  production  of  rice  in  the  country  during  1974-75  was  40:25  million  tonnesé
 which  included  19-84  lakh  tonnes  in  Assam,  45°59  lakh  tonnes  in  Bihar,  31-66  lakh  tonnes  in
 Orissa,  65-43  lakh  tonnes  in  West  Bengal,  and  34-89  lakh  tonnes  in  U.P.  Similar  information
 for  1975-76  has  not  yet  become  available.

 Grant  for  Construction  of  Houses  in  Rajasthan

 1008.  Shri  Hukum  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housizg  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Rajasthan  Governm2nt  asked  for  grant  from  the  Central  Government  for

 the  construction  of  houses  in  the  Adivasi  and  Harijan  areas  of  Rajasthan  after  the  proclamation
 of  emergency;  and

 (b)  if  so,  amount  of  grant  asked  for  and  amount  given  to  Rajasthan  Government  2

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K.  Raghu-
 famaiah):  (a)  No.,  Sir.

 (b)  Does
 Not  arise.

 Housing  Schemes  for  Madhya  Pradesh  approved  by  HUDCO

 1009.  Shri  G.  C.  Dixit:  है है  the  Minister  of  Works.and  Housing  be.  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  ‘Housing  and  Urban  Development  Corporation  has  approved  any  housing
 schemes  for  Madhya  Pradcsh;

 (b)  if  so,  number  of  such  schemes  approved  so  far;

 (c)  estimated  cost  involved;  ard

 (0)  whether  these  schemes:  have  ‘been  implemented ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  eid arli  amentary  Affairs  (Shri  K.  Raghu--
 gamaiah):  -(a)  Yes,  Sir.

 (b)  31.

 (c)  The  total  project  cost  for  these  schemes  is  Rs.  17°51  crores,  for  which  the  HUDCO
 has  sanctioned  loans  aggregating  Rs.  14°42

 crores.

 (d)  One  scheme  has  been  completed,  while  work  on  twenty-one  schemes  is  in  progress,
 Documentation  in  respect  of  eight  schemes  has  not  yet  been  completed  by  the  borrower.  The
 remaining  one  scheme  has  since

 been
 withdrawn  by  the  borrower.
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 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण द्वारा  प्लाटों का  आवंटन

 1010  थी  एस०  सों०  सामन्त  क्या  निर्माण  ate  mata  मंत्री  निम्न  जानकारी  देने

 वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  at  करेंगे  कि

 उन  संस्थानों  तथा  समितियों  के  नाम  जिन्हें  गत  तीन  वर्षों  में  दिल्ली  विकास

 करण
 द्वारा  रियायती दरों  पर  प्लाट  दिये  गये  हैं  कौर  उनसे  लिये  गये  मुल्य  की  दर  ;

 इनमें  से  कितने  संस्थानों  समितियों  कम्पनी  अधिनियम  के  ग्रन्थित  पंजीकृत हैं

 उच्च  न्यायालयों
 तथा  आयकर  अधिका रियों  द्वारा  उन्हें  व्यापार  संगठन  माना  गया  है  चाहे  वे  लाभ

 न  कमाने  वाले  निकाय  होने  का  दावा  करते  हैं  ?

 निर्माण  कौर  श्रावास  मंत्री  an  संसदीय  कार्य  मंत्री  तक  रघु राम या  एक

 विवरण  संलग्न है
 ।

 में  रखा
 गया  ।  देखिये  संख्या  दल  ।

 इनमें से  कोई  भी  संस्थान  ar  समिति  कम्पनी  अधिनियम  के  ग्रन्तगंत  पंजीकृत

 डी

 तावा  कमांड  एरिया

 1011.  थी  नूरुल  हुडा  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 मध्य  प्रदेश  में  तावा  wars  परियोजना  से  सम्बन्धी  मुख्य  बाते

 क्या  हैं

 क्या  इस  परियोजना  की  कुल  ग्र तु मानित  लागत  300  करोड़  रुपये है  ;

 परियोजना  के  लिये  पश्चिम  जमाने  से  सहायता  की  राशि  कितनों  है

 ऐसी  सहायता की  मुख्य  बाते  कया  हैं
 ?

 कुकी  शर  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शहनवाज  तावा  कमांड

 एक  ऐसा  सिचाई  कमांड  है  जो  पांचवीं  योजना  की  अवधि  के  दौरान  कमांड  क्षेत्र  विकास

 ah  के  अन्तर्गत  विकास  के  लिये  चुना  गया  हैं  ।  तावा  नदी  पर  बांध  पुरा  होने  पर  दाहिने  तथा

 बायें  किनारों  की  नहरों  से  लगभग  2.  469  लाख  हकदार  0.608  लाख  हेक्टर

 दाहिने  किनारे  को  नहरों  म्नौंर  लगभग  1.862  हेक्टर  बायें  किनारे  का  नहरों  a)

 क्षेत्र  सिंचाई  होनेकी  आशा है  ।  ताबा  कमांड  क्षेत्र  विकास  परियोजना  के

 await  2.4  लाख  हेक्टेयर  भूमि  पर  क्षेत्र  विकास  कार्य  जल-निकास  नालों

 कृषि  विस्तार  एवं  म्रादानों  तथा  ऋण  की  भूमिगत  जल  का

 कृषि  विपिन  एवं  संचार  व्यवस्था  का  पशु  एवं

 डेरी  विकास  शौर  नगर  तथा  ग्राम  प्रायोजन  का  विचार  है  ।

 9
 gat  को  ग्रवधि  के  दौरान  तावा  कमांड  परियोजना  की  कुल

 भ्र नुमा नित
 लागत  लगभग

 3.27  करोड़  रुपये  होगी  ।

 तथा  इस  मामले  पर  जर्मन  संघ  गणराज्य  की  सरकार  विचार  कर
 रही  है  |
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 तागा मातें  22,  1976  लिखित
 उत्तर

 रिहायशी
 बस्तियों  से  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठानों

 का

 जाना

 1012.  श्री  नरेश  सिह  :  क्या  निर्माण  शौर  श्रीवास  मंत्री येह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  कौर  नई  दिल्‍ली  की  रिहायशी  बस्तियों  में  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठानों

 की  अवमति  ने  देने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  राज  तक  कितनी  रिहायशी  बस्तियों  से  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठान  हटाये

 गये  हैं  ;

 क्या  पहाड़गंज  झोर  रामनगर  जती  घनी  ग्रा बादी  वाली  रिहायशी  बस्तियां  वाणिज्यिक

 क्षेत्र बन  गये  हैं  ;  सनौर

 यदि  तो  ऐसी  रिहायशी  बस्तियों  में  से  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठा न  हटाने  के  लिये  सरकार

 का  कया  काव  वाही  करने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  शौर  ध्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  :  दिल्‍ली  की

 बहत  योजना  तथा  दिल्‍ली  विकास  1957  के  उपबन्धों  के  अ्रतुवार  रिहायशी  क्षेत्रों  में

 वाणिज्यिक  प्रतिष्ठानों  की  अनुमति  नहीं  है

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  ने  संलग्न  ग्रनुलग्तक  में
 उल्लिखित  कालोनियों  से

 जिसकी  प्रतिष्ठानों  को  हटाने  के  लिये  एक  श्रमषियोन  चलाया  है  |

 इन  कालोनियों  के  कूछ  क्षेत्र  दिल्ली  की  बुहत  योजना  के  प्रारम्भ  होने  से  पहले  ही

 वाणिज्यिक  किस्म  के  थे  |

 वाणिज्यिक  प्रतिष्ठानों  वाले  ऐसे  क्षेत्रों  को  हटाने  के  प्रश्न  इन  क्षेत्रों  की

 पुननिर्माण  योजनाएं  तैयार  करते  समय  विचार  किया  जाएगा  ।  इसके  लिये  लम्बी  maf  की

 योजना  की  आवश्यक्ता  है  |

 विवरण

 डिफेंस  कालोनी

 2  एन०  डी०  एस०  fo  कौर  11

 लाजपत  नगर  II,  II  ai

 ग्रीन  पाक

 ala  LS  एक्सटेंशन

 कैलाश  कालोनी

 सफदरजंग  एन्क्लेव

 हौज  खास

 ग्रेटर  कैलाश  य्  are

 10  फ्रेंड्स  कालोनी
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 11  बसन्त  बिहार

 12  शान्ति  निकेतन

 13  झा नन्द  निकेतन

 14  कालकाजी

 15  ई०  पी०  डी०  पी०  कालोनी

 16  अरविन्द  झा श्रम

 17  नन्द  लोक

 18  ईस्ट  ग्राफ  केलाश

 19  महारानी  बाग

 20  कालिन्दी  कालोनी

 21  हेमकुण्ड  कालोनी

 22  चिराग  एन्क्लेव

 23  मस्जिद  मोठ

 24  पंचशील  एन्क्लेव

 25  सर्वोदय  एन्क्लेव

 26  गुलमोहर  पाक

 27  नीति  बाग

 2  8+  मस्जिद  मोठ  एक्सटेंशन

 वनस्पति  में  मूंगफली  का  तेल

 1013.  श्री  भाउसाहब  घिसटकर  :  क्या  ele  ate  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 वनस्पति  बनाने
 में  कितने  प्रतिशत  मूंगफली  का  तेल  मिलाने  की  अनुमति

 bt
 के क्या  कोई  ऐसे  मामले  सरकार  ध्यान  में  जाये  हैं  जहां  बस्ती  निर्माताओं

 द्वारा  ग्र नुम ति  से  कहीं  अधिक  मात्रा  में  मूंगफली  का  तेल  दिलाया  जा  रहा  है  ;  सनौर

 यह  सुनिश्चित  कराने  के  लिये  क्या  कठोर  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  वनस्पति  निर्माता

 मुंगफली  &  तेल  के  मूल्यों  की  कमी  का  अ्रनुचित  लाभ  न  उठाये  कौर  मूंगफली  का  खाद्य  तेल  लोगों

 को  न्यायोचित  कम  मूल्य  पर  मिल  सके  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  :  बृहस्पति  तैयार

 करने  के  लिये  मूंगफली  के  तेल  की  अधिकतम  सीसा  छः  महीनों  के  stare  पर  25  प्रतिशत  निर्धारित

 की  गई  है  ।

 wit  पिछले  छः  महीनों  के  दौरान  बिनौले  के
 aa  की  बहुत  ही  सीमित

 लापता  वनस्पति  उद्योग  अधिक  मात्रा  में  मूंगफली  के  तेल  का  इस्तेमाल  कर  रहा  है

 ताकि  अघिक  उत्पादन की  प्रवृत्ति  को  कायम  रखा  जा  रुके
 ।  वनस्पति में  मूंगफली  के  तेल

 भ्रान्ति  gata  1976  तक  बढ़ा  दी  गई  ॥ इस्तेमाल  करने  के  लिये  हिसाबਂ  लगाने  वाल
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 झासाभ  में  सोबन  सिरी  नदीं  पर  बाँध  बनाया  जाना

 1014.  शी  विदवनारायण  वस्त्र  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 झा साम  के  लखीमपुर  जिले  में  सोवन  सिरी  नदी  पर  बांध  के  निर्माण  कायें  में  श्री

 तक  क्या  प्रगति हुई  है  ;

 क्या  इस  प्रयोजन हे  तु  विश्व  बैक  से  सहायता  अथवा  ऋण  लिया  जा
 रहा  है  ;

 प्रस्तावित
 बांध  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ;  दर

 श्रीराम  की  विभिन्न  नदियों  पर  कितने  ग्रन्थ  बांध  बनाने  का  विचार  है  ?

 कृषि श्र  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :  are  क़सम

 सरकार  द्वारा  लखीमपुर  जिले  में  स्वर्ण  श्री  नदी  पर  बहुद्देश्यीय  जल  संचय  जलाशयों  के  लिये  विस्तृत

 भ्रन्वेषण  किये  जा  रहे  हैं  ग्राम  इन  भ्रन्वेषणों  के  पूरा  हो  जाने  और  परियोजना  रिपोर्ट  के  तैयार  हो  जाने

 के  उपरान्त  केवल  निर्माण  की  व्यवहारिकता  aire  स्कीम  की  लागत  मालूम  हो  सकती  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 योजना  aah  ने  पंगलादिया  अवरोधन  बांध  का  पहले  हीਂ  भ्रनूमोदन  कर  दिया  है  ।

 कैमिली  परियोजना  के  भ्रन्वेषणों  को  पुरा  कर  लिया  गया  है  ait  परियोजना  के  क्रियान्वयन  को

 शीघ्र  डी  हाथ  में  लिये  जाने  की  सम्भावना  है  ।  दिखोल  aire  पति  परियोजनाओं  पर  भी

 झन्वेयण  किये  जा  रहे  हैं  ।

 भ्र तू सुचित  जाति  तथा  श्रनसूचित  जनजाति  के  सदस्यों  तथा  अन्य

 भूमिहीन  निर्धन  व्यक्तियों  को  भूमि  वितरण  के  बारे

 में  20
 gal ,  कार्यक्रम

 के  क्रियान्वयन

 1015.  श्री  भान  सिह  भौरा  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने
 की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्यों  में  अनुसूचित  झनुस्चित  ख़ादिम  जाति  तथा  अन्य

 भूमिहीन  निधेन  वर्गों  को  अभी  वितरण  के  बारे  में  20  स्त्री  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  का  पुनर्विलोकन

 किया
 है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ;  कौर

 इसको  शीघ्र  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ दास  पटेल )
 :  तथा  :

 जोत  की

 अधिकतम  सीमा  सम्बन्धी  कानूनो ंके  क्रियान्वयन  से  उपलब्ध  ०५ अधिशेष  भूमि के  वितरण  के  कार्यक्रम

 की  क्रियान्वयन  की  वर्तमान  स्थिति  संलग्न
 विवरण

 में  दी  गई  है  में  रखी  गयी  ।  देखिए

 संख्या  एल०  |
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 जोत  की
 ग्र धिक तम  सीमा  सम्बन्धी  उपायों  &  उंपलब्ध  ग्र धि शेष  भूमि  के  वितरण  के

 कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  में  ताने  वाली  मुख्य  कठिनाइयों  पर  मुख्य  मंत्रियों  x  हाल  के  सम्मेलन

 में  समीक्षा  की  गई  ।  उन्होंने  निम्नलिखित  मुख्य  कदमों  का  सुझाव  दिया  है
 :-

 (1)  जोत  की  अ्रंघिकतम  सीमा  सम्बन्धी  कानूनों  को  न्यायालयों  की  चुनौतियों  से

 रखने  के  लिये  are  आवश्यक  वैधानिक  एवं  संवैधानिक  उपायों  की  जांच  करना  |

 (2)  क्रियान्वयन  सम्बन्धी  कार्य  atc  निलम्बित  मामलों  को  निपटाने  के  लिये  प्रशासनिक

 एवं न्यायिक  मशीनरी  को  मजबूत  बनाना  |

 (3)  जोत  की  अधिकतम  सीसा  सम्बन्धी  कानूनों  के  क्रियान्वयन  के  fad  क्रियाविधि

 सरल  बनाना ।  इस  सम्बन्ध  में  कई  विशेष  सुझाव  दिये  गये  हैं  ।

 (4)  प्रशासनिक  मशीनरी  के  प्रयासों  में  सहायता  देने  के  लिये  संचालन  स्तरों  पर  जनता

 के  सामाजिक  संगठन  काश्तकारों  और  बटाईदारों  तौर  विशेषकर

 भूमि  सुधार  कार्यक्रम  के  लुभाना  भोगियों  का  aga  लेना  |

 20  सूत्री  कार्य क  के  अन्तर्गत  जनजाति  लोगों  को  वापिस  दिलाना

 1016.  श्री  दशरथ  देव  कया  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 कितने  राज्यों  ने  20  सुती  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  उन  य्रादिवासिवों  को  भूमि  वापिस

 दिलाने  के  नये  कार्यवाही  की  है  जिनकी  कमी  अवध  हस्तान्तरण  के  कारण  गर-जनजाति  लोगों  के

 पास  चली  गई  थी

 wa  तक  वापिस  लौटाई  गई  कमी  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या है  ;  कौर

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब कारी  नीति  अपनाने  वाले  राज्यों  के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 की  बौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  :  से  सुचना  एकत्रित

 की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 बाढ़  परियोजना

 1017.  श्री  डी०  के ०  पडा  क्या  aft  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कुशा  करेंगे  कि

 क्या  केद्रीय  सरकार  को  उड़ीसा  राज्य  सरकार  से  राज्य  में  प्रा परेशन  फ्लड

 बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  gare  ;  भीर

 यदि  तो  क्या  उसका  अनुमोदन  कर  दिया  गया  है
 ?

 कृषि  भोर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att
 प्रण साहिब

 पी०  fired  ग्रोवर

 जी  aa yl  ।  झा परि शन  फ्लड  परियोजना  के  दूसरे  चरण  में  उड़ीसा  राज्य  के  लिए  डेरी  विस्तार

 झर  gia  विपणन  संबंधी  प्रस्ताव  शामिल  किया  गया  है  ।
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 i  लिखित

 Central  Assistance  provided  to  State  Housing  Boards

 1018.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased
 to  state  the  State-wise  details  of  the  financial  assistance  provided  by  Certre]  Geverr  mitt  10
 State  Housing  Boards  during  the  1851  three  ycars  ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K.  Raghu-
 ramaiah)  :  The  Ministry  of  Works.ard  Housing  do  rot  provide  financial  assistance  direct  to
 the  State  Housing  Boards.  Necessary  पिए 271 0181 '255151821' ८८  to  the  Boards  is.  mede  available  by
 the  State  Governments  themselves  out  of  the  blcck  Certral  assistarcc  giver  to  them  fcr  imple-
 mentation  of  the  various  State  sector  sche  mes,  includir  g  Heusirg,  Besides.  Heusir  gird  Uiten
 Development  Corporation,  a  Government  of  Ir  dia  Urdertakir  g,  provides  lcan  assister  ce  10  tke
 State  Housing  Boards  direct.  A  statement  showir  joan  assisterce  sarctiored  ard  released
 during  the  years  1972-73  to  1974-75  to  the  Housing  Boards  in  the  varicus  States  by.the  Hcusir  g
 and  ‘Urban  Development  Corporation  is  attached.

 Statement

 Assistance  provided  to  housing  Boards  in  various  States  by  ‘housing  and  Urban  Development
 Corporation  during  the  years  1972-73  to  1974-75.

 Loan  sanctioned  and
 released  by  Housing

 Sl  &  Urban  Develop-
 No

 Name
 of  State/Union

 Territory
 ment  Corporation  to
 State  Housing  Boards
 during  the  years

 1972-73  to  1974-75.

 en  err  ere  re  ee  वि  कवन

 Sacntioved.  Releascd

 I  And  hra  Pradesh  1°81  (0*  53

 Bihar  3°50  0°16 26

 5*60 3.  Gujarat  1:30

 45  Haryana
 4°35  3°42

 5.  Himachal  Pradesh  0-34  ee

 6.  Karnataka  5°95  0-83

 Kerala  s  2-11  I'13

 2°52 8.  Madhya  Pradesh  7°49

 3°80
 Q.  Maharashtra  .  5°61

 0°66
 10,  Punjab  .  (0  56

 II.  Rajasthan  5°52  3°47

 क  7°81  4°27 12.

 4°28  1°44
 13  Uttar  Pradesh

 005  0:02
 14.  Goa,  Daman  &  Diu.

 TEE  ee
 TOTAL  55°08  23°45

 अ ाााणणणााााल्‍एल्‍स्‍यस्‍।ए। एए एएए िए एएए
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 भारत-जॉइन  सांस्कृतिक  समझौता

 1019.  श्री  रास  सहाय  पाण्डे  :  क्या  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  छुपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  ate  wea  ने  हाल  ही  में  सांस्कृतिक  समझौता  किया  atc

 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 शिक्षा  शोर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तबा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 are  भारत  गणराज्य  की  सरकार  तथा  जोड़न  के  हाशमी  राज्य  की  सरकार

 के  बीच  हाल  ही  में  एक  सांस्कृतिक  करार  हुजरा  जिसका  उद्देश्य  दोनों  देशों  के  बीच  घनिष्टता

 सांस्कृतिक  संबंध  स्थापित  करना  ale  उनको  विकसित  करना है  ।  इस  करार  में  विज्ञान  तथा

 सुचना  ale  शिक्षा  के  जन-साधनों  के  क्षेत्रों  में  शैक्षिक

 कार्यकलाप  सहित  शिक्षा  के  क्षेत्रों  में  भारत  तथा  जोन  के  बीच  संबंधों  द्रोह

 भावना  को  हर  सम्भव  तरीके  से  प्रोन्नत  are  विकसित  करने  को  व्यवस्था  है  ।

 भागीरथी  पर  जादवपुर  उप-बाँध  को  खतरा

 1020.  श्री  त्रिदिव  चौथ री  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  फ़र वं का  बांध  दारा  गंगा  जल  के  बढ़े  हुए  बहाव  के  कारण  इस

 वर्ष  (1975-76)  में  गंगा  के  दायें  किनारे
 में  हुए

 प्र साधारण  तेज  कटाव  के  कारण  फरक्का

 बांध  परियोजना  के  अधीन  भागीरथी  पर  जामी पुर  उप-दांव  के  उत्पन्न  हुए  खतरे  के  बारे  में  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  से  कोई  भ्रभ्यावेदन  प्राप्त  ग्रा  है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इस  बारे  में  वास्तविक  स्थिति  कया  है  ale  उपचारात्मक  कया  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  केदार  नाथ  :  ate  इस  ag

 (1975-76) में  कटाव  के  कारण  जंगीपुर  बराज  को  खतरों  के  संबंध  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से

 ऐसा  कोई  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  नहीं  हुजरा  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  1975

 में  गंगा  के  दोनों  तटों  पर  कटाव  की  समस्या  का  अध्ययन  करने  हेतु  एक  विशेषज्ञ  समिति  की  स्थापना

 के  लिए  एक  श्रतुरोध  प्राप्त  हुआ  था  ।  बाढ़  नियंत्रण  राज्य  विषय  है  ।  राज्य  सरकार  को  विशेषज्ञ

 समिति  स्थापित  करने  का  परामशं  दिया  गया  है  भ्र ौर  संबंधित  केन्द्रीय  संगठनों  से  तकनीकी  परामर्श  के

 रूप  में  सभी  सहायता  देने  का  अश्वासन  दिया  गया  है  ।

 Dam  to  control  Floods  in  Bihar,  Central  Assistance  for  construction  of  protective
 am  from  Danapur  to  Vikram

 Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  a  protective  dam  is  being  constructed  from  Datapur  to  Vikram  with  Central

 Maner  etc.  and  its  construction  work  is  in  full  swing;
 assistanice  with  the  object of  protecting  from  floods  Patna,  the  Capital  towa  of  Biharand  Danapur,

 (b)  If  so,  the  estimated  cost  of  it  and  when  it  is  likely  to  be  complete1;  and
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 (©)  whether  a  major  portion  of  it  will  be  Kucha  ?

 The
 Nath  Singh

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Ageicultare  &  Irrigation  (Shri  Kodae
 (a)  Em  "१६1६ 5115  are  being  constructed  from  Danapur  to  Mater  aid  from

 Maner  to  5211  ab  ai  by  the  Bihar  State  (५ 2८151,  formitg  part  of  the  protection  work:  for
 Patna  and  the  5  usrourding  areas  against  spills  of  rivers  Ganga  aid  Sone  for  wiich  atvaice
 plan  assistatce  has  been  mate  available  ducing  the  current  financial  year,  Tie  Work  is  re-
 ए  to  be  in  full  swing  now.

 The  estimate’  cost  of  the  sc'iem2  for  Patna  protection  is  Rs.  10°67  crores.  The  first
 Priority  works  of  the  scheme  i.e.  Digha-Mafer  aid  Maner-Sailaba1  embankments,  raising
 and  strengthening  of  Danapur  distributory  and  a  portion  of  drainage  scheme  is  Scheduled,  to
 be  complete  by  June,  1976  at  an  estimate 1  cost  of  Rs.  8:67  crores.  Out  of  this  an  expenditure
 of  Rs.  2°65  crores  is  expecte 1  to  be  incurred  by  the  end  of  the  current  financial  year  (1975-76).
 The  rest  of  the  Work  is  proposed  to  be  completed  during  1976-77.

 (c).  Properly  810  earthen  emdatkm2its  afford  most  Satisfactory
 Solution  for  pzotecting  0१0 11195 16  against  spills,  However,  revetm21ts  are  require  to  be
 provided  when  they  are  in  close  proximity  of  the  river  8110  exposed  to  its  erosive  action.

 दालों  का  निर्यात

 1022.  श्री  भोगने  झा  :  क्या  कृषि  we  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  दालों  की  भरी  फ़सल  हुई  है  ;

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  मूल्य  स्थिर  करने  की  दृष्टि  से  दानों  का  निर्वात  करने  का  नि्णेश्र  किया

 अर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ?

 कृषि  wit  सिचाई  मंत्रालय  में  sara  wea  तथा  हवा  1975

 76  के  लिये  दालों  के  उत्पादन  के  अनुमान  कभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  मौजूदा  संकेतों  के  अनुसार  चालू

 वर्ष  के  दौरान  दालों का  उत्पादन  1975-76  के  104  लाख  मीटरी  टन  के  उत्पादन  के  मुकाबले  ग्रीक

 होने  की  सम्भावना  है  ।

 तवा  ि अ्रतल  1975 से
 1976

 तक  की
 ग्रवधि के दौ रान

 के
 दौरान  केवल  5000  मीटरी

 टन  दालों  के  निर्वात  करने  की  नीति  ।  1976  से  1977  तक  की  वधि  के  लिये

 नीति  श्रमी  निर्धारित  की  जानी  है  |

 श्रीवास  और  नगरीय  विकास  fata  को  वित्तीय  सहायता

 से  प्लेटों  का  निर्माण

 1023.  श्री  वाई
 ईश्वर  रेड्डी  क्या  निर्माण  ate  ware  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि

 Lop  er
 lanlq  निगम  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  आवास  ars  को  दी  गई क्या  आवास  तथा  नगरीय

 वित्तीय  सहायता  से  राज्यों  में  जिन  फ्लैटों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  उनमें  से  श्रमिकों

 विलासमय
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 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  ज़ांच की की
 है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  निष्कर्ष  बया  हूँ

 निर्माण  श्र  श्रीवास  मंत्री  के०  :  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न ही  नहीं  उठता

 प्राचीन  कलाकृतियों  की  तस्करी

 1024.  श्री  बी०  कार  शुक्ल : क्या चो :  कया  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  प्राचीन  कलाकृतियों  के
 तस्कर

 तथा  विक्रेता  आगरा  में  काफ़ी  अच्छा  कारोबार

 कर  रहे  हैं  ;  कौर

 aor  एन्टीकिवटीज  एन्ड  ज  ट्रेनर्स  1972  को  क्रियान्वित  न  किये  जाने  के

 कारण  ऐसी  गतिविधियां  बराबर  बढ़  रही  हैं  ?

 समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  :  कौर  सरकार

 के  पास  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं  5-4-76  से  पुरावशेष  wire  बहुमूल्य  कलावती  1972

 के  कार्यान्वित  होने  पर  पुरावस्तुभ्नों  और  कलाकृतियों  के  सभी  विक्रेताओं  को  पुरावस्तु  शादी  के  विक्रय

 संबंधी  व्यवसाय  को  चलाने  के  लिए  श्रनुज्नञप्ति  )  प्राप्त  करने  के  निमित्त  प्रार्थना  पत्र  देना

 आवश्यक  होगा  |

 कोठारी  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  ईसिफारिदों  की

 क्रियान्विति

 1025.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा
 करेंगे  :

 क्या
 विश्वविद्यालय  शिक्षा

 सम्बन्धी  कोठारी  प्रतिवेदन  श्री  दस  वर्ष  पुराना  हो  गया

 क

 (a)  क्या  प्रतिवेदन  की  प्रमुख  सिफारिशों  में  से  कोई  सिफारिश  क्रियान्वित  की  गई  atc

 यदि  होता  उस
 क्रियान्विति

 के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  कौर  शेष  के  क्रियान्वित  न  किए

 जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 दिक्षा  शर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 से
 शिक्षा

 आयोग  कोठारी  आयोग  1964-66
 के

 नाम
 से  प्रसिद्ध है  )

 की  प्रमुख

 सिफारिशों  को  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  सम्बन्धी  सरकारी  संकल्प  (1968)  में  प्याज  वेश  कर  लिया  गया

 जीना ही  प्रतियां  सं  सद्‌  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।
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 a  ि  कद

 इन  सिफारिशों
 को  कार्यान्वित  करने  का

 उत्त
 राज्य  सरकारों  कौर  विश्वविद्यालय  क्यों

 बहुत  सी  सिफारिशें  कार्यान्वित की  जा  चुकी  हैं  हालांकि  कुछ  सिफारिशों
 को  श्रमी  तक

 कार्यान्वित  किया  जाना है  ।

 सभी  सिफारिशों  का  पूरी  तरह  से  कार्यान्वित  करना  एक  सतत  तथा  दीघंक्रालीन

 प्रक्रिया  है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  हारा  निम्न  राय  समूह  के  लोगों

 को  a qeaet  का  आवंटन

 1026.  श्री  एस०  ए०  मरुगनन्तस  :  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  निम्न  प्राय  समूह  के  लोगों  को  फ्लैट  आवंटित  करने  के

 लिए  1969  में  एक  योजना  बनाई थी

 यदि  तो  इस  योजना  के  अंतगर्त  कितने  लोग  पंजीकृत  हुए  ौर  उनमें  से  कितनों  को

 फ्लैट  भ्रावंदित  कर  दिये  गये  भ्र ौर

 प्रत्येक  फ्लैट  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है
 ?

 निर्माण  कौर  आवास  तथा  संसदीय  कार्प  मंत्री  के०  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  निम्न  प्राय  वर्ग के  लोगों  के  फ्लैटों के  डी०  डी०  ए०  के  विभिन्न  वर्गो ंके  फ्लैटों

 के  प्रत्याशित  खरीददारों  के  रजिस्ट्रेशन  की  एक  योजना  1969  में  प्रारम्भ  की  ।

 निम्न  राय  वग  में  रजिस्टर तथा  आवंटन  के
 पात्र  4591  व्यक्तियों में  से  4435

 व्यक्तियों  को  wa  तक  फ्लैट  आवंटित  किये  गये  हैं  ।

 निम्न  आय  वग
 के  फ्लैटों  की  अनुमानित  लागत  12,000  रुपये  से  लेकर  34,900

 रुपये  तक  की  रेंज  में  है  ।

 कर्नाटक  में  सिचाई  परियोजनाएं

 1027.  श्री  पी०  रंगनाथ  दीनार  क्या  कृषि  शर  सिचाई मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 कर्नाटक  की  ऐसी  कौन-कौन  सी  सिचाई  परियोजनाएं  हैं  जो  केन्द्र  के  श्रनुमोद  नाथे  पड़

 हुई  wr

 इन  परियोजनाओं  का  अब  तक  अनुमोदन  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 ate  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  केदार  नाथ  fag):  ate  कर्नाटक

 की  13  झर  33  मध्यम  स्की  में  केन्द्र  के  पास  स्वीकृति के  लिए  पड़ी  हैं  ।
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 इनमें  से  5  बुहत  ate  7  मध्यम  परियोजनाएं  कावेरी  बेसिन  में  हैं  ।  इन  परियोजनाओं  की

 स्वीकृति  पर  केरल  कौर  तमिलनाडु  के  राज्यों  के  बीच  कावेरी  जल  के  प्रयोग  एवं  विकास  के

 सम्बन्ध  में  हल  हो  जाने के  पश्चात्‌  ही  विचार  किया  जा  सकता  है  |

 एक  बृहत  परियोजना  गोदावरी  बेसिन  में  हैं  जो  सम्बन्धित  राज्यों  के  बीच  हुए  गोदावरी

 समझौते  के  श्रन्तगंत  नहीं  जाती  है  |

 6  व्ह्त्‌  ग्रोवर  17  मध्यम  सिचाई  स्कीमों  को  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिया  गया  है  ।  राज्य

 सरकार  से  टिप्पणियों  के  र  चर  प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात्‌  ही  इन  परियोजनाओं  पर  art  कार्यवाही  की

 |

 योजना  आयोग  की  सलाहकार  समिति  द्वारा  एक  वृहत्‌  परियोजना  को  स्वीकार  पाया  गया  है

 तथा  इसकी  स्वीकृति  यथासमय  दे  दी  जायेगी  ।  2  मध्यम  परियोजनाओं  पर  सलाहकार  समिति  की

 marty  ase  में  विचार  किया  जाएगा  |

 7  मध्यम  सिचाई  परियोजनाएं  केन्द्रीय  जल  कृषि  विभाग  तथा  वितत  मंत्रालय  में

 परीक्षण  की  विभिन्न  अ्रवस्थातं  में  हैं  ।

 छोटे  किसान  विकास  एजेन्सियों  के  कार्यों  का  मूल्याँकन

 1028.  शमी  के०  क्या  कृषि
 कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  छोटे  किसान  विकास  एजेंसियों  के  काय  के  मूल्यांकन  प्रतिवेदनों  की  मुख्य  बातें  क्या

 कौर

 क्या  इससे  पट्टेदारों  सहित  वास्तविक  छोटे  किसानों  को  छोटे  किसान  विकास  एजेंसियों

 से  वित्तीय  लाभ  मिलेंगी ?

 कृषि  श्र  सिवाय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  के  अ्रन्तगंत  देश  के  विभिन्न  भागों  में  46  लहू  किसान  विकास

 एजेंसी  तथा  41  सीमान्त  किसान  तथा  कृषि  श्रमिक  विकास  एजेंसी  परियोजनाएं  स्थापित  की  गई  थीं  ।

 इन  एजेंसियों  के  कार्यकरण  का  भारतीय  fora  बैंक  तथा  योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन

 द्वारा  मूल्यांकन  किया  गया  था  ।  भारतीय  रिजर्व  बैक  ने  कुल  13  लघु  किसान  विकास  एजेंसी  कौर  13

 सीमन्त  किसान  तथा  कृषि  श्रमिक  परियोजना ग्र ों  ate  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  ने  21  लय  किसान

 विकास  एजेंसी  तथा  13  सीमान्त  किसान  तथा  कृषि  श्रमिक  परियोजनाओं  में  arta  अध्ययन  किया  ।

 कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  की  रिपो  भ्र भी  संकलित  की  जा  रही  है  ।  भारतीय  रिज  बैक  ने  केवल  लघु

 किसान  विकास  एजेंसी  परियोजनाओं  के  बारे  में  रिपो  को  भ्रान्ति  रूप  दिया है  ।  लहू  किसान  विकास

 एजे सी  पा रयोजनाश्रों  के  परिचालन  के  अध्ययन  के  मुख्य  निष्कर्ष  संलग्न  विवरण  में
 दिये  गये  हैं

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  |

 स़  कटक  लिका  =~ 9  ri  {oY
 छोटे  किसान  तथा  काश्तकार  लघु  कि  dtd  ।  नन  स  एज  qty  at  मात  किसान  तथा  कृषि

 श्र  मिक  कार्यक्रम  से  लाभ  उठाय क य  कड  ह —
 I
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 mata  किया  गया  _

 1029.  श्री  शंकर  राव  साबित  :  कया  कृषि  घौर  सिचाई  मन्तर  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वह  1973-74,  1974-75,  1975-76  के  दौरान  कितना  कौर किस  किस्म  का

 अनाज  रायात  किया

 यह  wars  किन-किन  राष्ट्रों  से  कितनी-कितनी  माता  tale  कितने-कितने  मूल्य  का

 आयात  किया  ग्रोवर

 क्या  1976-77 के  दौरान  किसी  wars का  प्रख्यात  करने का  विचार  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहिब  पी०  :  att  (a).

 अ्रपेक्षित  सुचना  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  -_-

 10496/76]

 भारत  सरकार  खाद्यान्नों  का  प्रख्यात  करने  की  म्रावश्यकता  के  बारे  में  स्थिति  की  बराबर

 समीक्षा  करती  रहती  है  कौर  प्राथमिक  अ्रान्ता रिक  उपलब्धता  शौर

 era  जनिक  वितरण  प्रणाली  की  म्रावश्यकता  के  बी  व  के  उपयुक्त  मात्रा  में  बफर  स्टाक  तैयार  करने

 की  विदेशी  म्‌्द्रा झ  के  श्रन्तररष्ट्रीय  बाजार  में  मूल्य  प्रवृत्ति  ale  ग्न्य  सम्बन्धित  बातों

 को  ध्यान  में  रख  कर  विदेशों  से  यथा  आवश्यक  मात्रा  में  खरीदारी  करती है  ।  इस  समय  यह  बताना  कि

 1976-77  में  कितना  आयात  किया  जाएगा  न  तो  सम्भव  ही  है  झ्ौर न हों न  हो  लोकहित  में  है  ।

 afar  इंगाल  सरकार  ढारा  नेपाल  से  खाद्यान्न  का  प्रायात

 1030.  को  मोहम्मद  इस्माइल  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  कवि  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  नेपाल  से  40,000  टन
 चावल  आयात  करना  चाहती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य
 क्या  हैं  ;

 क्या  पश्चिमी  बंगाल
 में

 खाद्यान्न  की  वसुली  के  लक्ष्य
 में

 कमी  कर  दी
 गई  झ्र ौर

 जब  सरकार  को  विश्वास है
 कि  इस  वो  11  करोड़  40  लाख  टन  खाद्यान्न  का  उत्पादन

 लक्ष्य  प्राप्त  हो  जाएगा  तो  खाद्यान्न  का  रवायात  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  श्रण्णासाहिब  पी०  :
 कौर

 कोई  श्रौपचा तक  प्रस्ताव  नहीं  लेकिन  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  नेपाल  से  40,000  मीटरी  टन

 सेला  चावल  आयात  करने  के  बारे  में  भारत  सरकार  से  सलाह  मांगो  थी  ।  उनको  सुचित  किया  गया  था

 कि  नेपाल  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  सरकार  से  सरकार  के  अधार  पर  50,000  मीटरी  टन  सेला

 चावल  सप्लाई  करने  की  पेशकश  की  थी  कौर  इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  भी  बातचीत  चल  रही  थी  ।

 जी  नहीं  ।  चालू  खरीफ  विपणन  मौसम  के  लिए  पश्चिमी  बंगाल  के  लिए  3  लाख  मीटरी

 टन  चावल  श्रधिप्राप्त  करने  का  जो  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  गया  था  sat  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  ।
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 Answers

 उत्पादन की  अधिप्राप्ति तथा  उपलब्धता  कौर  wer  सम्बन्धित

 बातों को  era  में  रख
 कर

 साव  जनिक  वितरण  प्रणाली  की  श्रावश्यकताशं  को  पुरा  करने  के  लिए

 तथा  खाद्यान्नों का  उपर्युक्त  मात्रा  में  बफर  स्टाक  तैयार  करने  के  लिए  यथा  श्रावश्यक  मात्रा  के  खाद्यान्नों

 का  आयात  करने  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 निःशुल्क  शौर  धनिकों  दिक्षा

 1031.  सरदार  स्वर्ण  सिह  सोनी  :

 श्री  समर  मुखर्जी  :.

 श्री  जोरदार  :

 क्या  समाज  कल्याण  कौर  ae  मन्ता यह
 बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  सरकार

 छात्रों  की  मैट्रिक  तक  निःशुल्क  एवं  अनिवार्य  शिक्षा  देने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 दिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०  wea)  :

 भारतीय  संविधान  में  दिये  गये  निदेशक  सिद्धान्तों  के  सभीਂ  राज्यों  में  शिक्षा  निःशुल्क

 आरम्भ  करने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  सिविकम  तथा

 त्रिपुरा को  छोड़कर  सभी  राज्यों  ने  श्रनिवाये  प्राथमिक  के  शिक्षा  के  लिए  कानून  बना  दिये

 मान  ,  निकोबार ढप  समूह  तथा  चण्डीगढ़ ने  भी  एसे  कानून  बना  दिए  प्रश्न  जम्मू  तथा

 नागाओं  ड  तमिलनाडु  श्रण्डमोन  तथा  :  निकोबार  द्वीप

 चल  दादरा  तथा  नागर  हवेली  श्र  में  लड़कों तथा  दोनों  के  लिए  माध्यमिक

 स्तर  तक  शिक्षा निःशुल्क है  ।  मध्यप्रदेश उड़ी  उत्तर  मणिपुर  तथा  त्रिपुरा  में

 लड़ियों  के  लिए  माध्यमिक स्तर  तक  शिक्षा  निःशुल्क है  wea  राज्यो  ने  जनता के  पिछड़े  वर्गों  तथा

 कमजोर  वर्गों के  लिए  माध्यमिक  स्तर  तक  नि:शुल्क  शिक्षा  की  व्यवस्था  की  है  ।

 केरल  में  उधर  fern  नियंत्रण  प्रयोगशालाएं

 1032.  श्री  Go  के ०  गोपालन  :  क्या  कृषि  wie  सिचाई  मन्त्री
 यह

 बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  सरकार से  केरल  में  ल्िबेन्द्रम  कौर  पट्टाली  मेंदा

 wae  fair  दक्षिण  प्रयोगशाला  लाएं  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  योजना  प्राप्त हुई

 यदि  होता  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बात  कया  कौर

 बया  सरकार  ने  उक्त  यो  जना  को  विदु-ति  दे  दी  है
 ?

 कृषि  viz  सिचाई  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  श्री  प्रभु दास  पटल  जी  हो  केरल  सरकार

 ने  उधर  किस्म  नियन्त्रण  की  दो  प्रयोगशालाएं  ब्रिवेन्द्रम तथा  एक  seed  में  )  स्थापित

 करने  के  लिए  इषिश्रौर  सिंचाई  मन्त्रालय
 को प्रस्ताव  भेजे हैं

 ।

 प्रत्येक  प्रस्तावित  शाबरी  किस्म  नियन्त्रण  की  प्रयोगशाला  प्रतिवर्ष  1,  500  से  2,000

 उचित  के  कानूनों वा  विश्लेषण  करेगा  ।  ये  प्रयोगशालाएं  सहायक  कृषि  निदेशक  ् (उवरक  किस्म  के

 नियन्त्रण )  में  रखी  जाएंगी  |  राज्य  सरकार  ने  एक  सहायक  2  2  वरिष्ठ
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 2  कनिष्ठ  सहायक  विरले  rat  ग्रोरकुन  5  कर-तकते  हों  पदों  के  प्रस्ताव  भेजे  हैं  ।  प्रतिशत

 योजना
 का  ग्रनावर्ती

 व्यय
 18  लख

 रु०
 प्रौढ़  प्रभावित

 व्यय  87,000  रुपए  होते  का
 ATTA

 लगा  या

 गया  है  ।

 कृषि  विभाग  ने  हाल  ही  में  वित्त  मन्त्रालय  के  परामर्श  से  योजना  के  ग्रीम  मा गे दर्शी

 सिंद्धान्त  तैर किए  हैं  ।  वह  दौरान  देश  में  केरल  राज्य  को  एक  प्रयोगशाला  सहित  9

 प्रयोगशालाएं  स्थापित क  रने  का  विचार  है  ।  स्वीकृति  माने  दर्शी  सिद्धान्तों  के  प्रकार पर  संशोधित  योजना

 शे  जन ेके  लिए  अब  राज्य  सरकार  से  भरत  re  किया  गया  है  ।

 दिल्ली  में  कमी  के  मामले  में  श्रनुवुचित  जातियों  ake  श्रतूसुचित

 जनजातियों  के  लोगों  के  हितों  का  संरक्षण

 1032  श्री  दशरथ  देव  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  य  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  में  इस  समय  लागू  feat  ग्र धि नियम  में  इस  प्रकार  का  कोई  उपबन्ध है

 जिसमें  श्रनसुचित  ति  के  स्वामी  के  नाम  से  भूमि  के  गर-ग्रनुसुचित  जाति  के  सालिक  के  नाम

 स्थानान्तरण  पर  कोई  रोक  हो  कौर

 यदि  तो  अ्रतुसुचित  जातियों  कौर  म्रतुसु चित
 जलजीवों  के  लोगों  को  भूमि  के

 मामले  में  उनके  हितों  को  बचाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  काय  वाही  करने  का  विचार  है
 ?

 ऋषि  शौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  wae  :  तथा  जहाँ  तक

 दिल्ली  सेब  राज्य  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  इस  समय  ग्र तु सुचित  जातियों  के  भू-स्वामियों  के  नाम  से  भूमि

 को  aq  व्यक्तियों  को  स्थानान्तरित  करने  पर  कोई  रॉक  नहीं  प्र मु सूचित  जातियों  ब्रोकर

 सूचित  जन  जातियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  सरकार  कानून  बताने  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 छोटे  at  सीमान्त  किसान

 1034.  श्री  वसन्त  साठ  कया  कृषि  शौर  सिवाय  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  gate  राज्यों  में  गत  दस  वर्षों  के  दौरान  छोटे/सीमान्त  किसानों  की  संख्या

 में  विधि  हुई  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार
 ने  इन  किसानों  को

 आधिक  दृष्टि
 से  सक्षम  बनाने

 के
 लिये

 कोई  विशेष  कार्यक्रम  बनाया  है  तथा  इस  योजना  के  अ्रन्तनंत  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  प्रतिशत  छोटे

 सीमान्त  किसानों  को  लाया  गया  है

 क्या  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ae  केन्द्रीय  अ्रभिकरणों  द्वारा  स्वीकार  की  गई  छोटे

 aye किसानों  are  सीमान्त  किसानो  की  परिभाषा  समान  नहीं  है

 इन  योजनाओं  के  अ्रन्त नत  लाभ  प्राप्तकर्ताप्रों  का  समान  दृष्टि  से  पता
 लगाने

 के  लिये  सरकार  का  विचार  छोटे/सीमान्त  किसानों  की  युक्तिसंगत  कसौटियों  पर  ग्राघारित  उपयुक्त

 परिभाषा  बनाने  के  लिए  एक  कार्यकारी  ग्रुप  बनाने  का  है  ?
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 कृषि भर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ate  नवाज
 :  जी  ert

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान देश  के  विभिन्न  भागों में  87  परियोजना  क्षेत्रों

 में  लघु  कपक  विकास  ऐजेंसी  तथा  सीमान्त  sas  कौर  ऋषि  श्रमिक  विकास  एजेन्सी  की  एक  केन्द्रीय

 क्षेत्र  स्कीम  आरम्भ  की  गई  थी  ताकि  कृषि  शौर  सहायक  घन्टों  से  सम्बन्धित  विभिन्न  विकासात्मक

 स्कीमों  के  लिये  परियोजना  निधियों  के  उपदान  सेਂ  safaris  किसानों  तथा  दूषि  श्रमिकों  के  oz

 स्तर  को  बढ़ाया  जा  सके  |  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  परियोजनाओं  की  संख्या  बढ़ा  कर  160

 कर  दी  गई  इसके  कुछेक  राज्य  सरकारों ने  अपनी  निजी  लघु  gos  विकास  एजेंसियां

 भी  शुरू  की  है  ।  लघु  कृषक  विकास  एजेंसी मानत  तथा  ऋषि  श्रमिक  परियोजनाओं  के

 रिक्त  लघु/सीमान्त  sea  तथा  ef  श्रमिक  को  पांचवीं  योजना  में  विशेष  पशुपालन  कार्यक्रमों

 ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  कौर  कमांड  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  जेसी  केन्द्रीय  प्रायोजित/किन्द्रीय  क्षेत्र  की

 योजनाओं
 के  अंतगर्त  सहायता  उपलब्ध  होगी  ।  प्रत्येक  राज्य  में  लाभान्वित  लव /सी मानत  छूःषर्कों

 का  प्रतिगत  ज्ञात  नहीं  किन्तु  लघु  कृषक  विकास  एऐजेंसी/सीमान्त  कृषक  तथा  कृषि  श्रमिक

 जो  कमजोर  art  के  विकास  के  लिये  मुख्य  योजना  गठन  करती  के  श्रन्तगंत

 1974-75  के  अन्त  तक  विकसित  पी  पद्धतियों  के  अधीन  16.  50  लाख  भागीदार  fer  गये

 कौर  लघु  सिचाई  सहायक  धन्धों  आदि  जैसे  अन्य  कार्यक्रमों  के  अधीन  कौर  10.00

 लाख  भागीदार  गये  ॥

 इस  विभिन्न  केन्द्रीय  प्रायोजित  क्षेत्र  की  योजनाओं के  लिये  भारत

 सरकार  डार  निर्धारित  समान  परिभाषा  के  अनुसार  सभी  राज्यों  में  लघु-सीमान्त  द्षकों  का  पता
 had

 लगाया  जा  रहा  है  ।  लघु  1.0  वे  हैं  जिनके  पास  2.  5  एकड़  से  5.00  एकड़  तक  शुष्क  भूमि

 श्र  सीमान्त  इश्क  वे  हैं  जिनके  पास  2.  5  एकड़  से  कम  शुष्क  भूमि  की  जोत  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 गुजरात  और  321.0  में  मत्स्य  बंदरगाह

 1035.  श्री  ato  के ०  चप्पन  :  कया  ४.जि  और  सिचाई  मंत्री  गुजरात  झ्र ौर  स्टार

 प्रदेश  में  मत्स्य  बन्दरगाह  स्थापित  करने  के  बारे  में  12  1976  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 474  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  sar  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  सरकार  ने  गुजरात  ौर  झ्रांध्र  प्रदेश  में  मत्स्य  बन्दरगाहों  के  निर्माण

 सहित  स्वीडन  मत्स्य  परियोजनाओं  के  fea  विश्व  बैंक  के  प्रस्तावों  पर  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया

 है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है
 ?

 कृषि  शौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  प्रभ दास  तथा  इस

 सम्बन्ध  गें  आगे  अध्ययन  कौर  विचार  faust  के  लिये  विश्व बैंक
 के  एक  दल  के  शीघ्र  ही  भारत

 जाने  की  सम्भावना  है  |
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 नुवनरेखा  जल  के  उपयोग  के  बारे  में  सहमति

 1036,  थी  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  बया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्रों  यह  बताने की  ठप्पा

 करेंगे कि

 सुवर्णरेखा  जल  के  उपयोग  के  बारे  में  ate  बिहार  के  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा

 हस्ताक्षरित  समझौते  की  शर्तें हैं  ;

 इस  श्रन्तराज्यीय  समझौते  पर  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  कब  हस्ताक्षर

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  मतभेद  प्रकट  किया  है  ;

 क्या  समुद्र  के  लिये  प्रस्तावित  सीधे  कटाव
 के  नमूने का  पुना  में  भ्रध्ययन  कर  लिया

 गया  है  ;  झर

 क्या  इस  ag  वहां  काम  शुरू  हो  जायेगा  क्या  जल  निकासी  नहरें  भी  इस  वर्ष

 खोद  दी  जायेंगीं  ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  केदार  नाथ  :  से  बिहार

 कौर  उड़ीसा  के  बीच  1976  में  एक  द्विपाक्षिक  समझौता  हुमा  है  जो  बिहार  द्वारा

 यथा  प्रायोजित  सुवैद-रेखा  बहुद्देश्यीय  परियोजना  के  खाकर  बांध  ate  श्रानुषांकिंग

 कार्यों  की  लागत  भ्र ौर  सभों  खाकर  बांध  के  प्रति प्रवाह  तथा  सुवर्ण-रेखा  टैनिस  में  दोनों

 राज्यों  द्वारा  जल  के  गुडी  में  दोनों  ate  नहरों  के  साथ  बराज  का  दक्षिण

 तट  नहर  के  जरिये  गलुडीह  बराज  से  उड़ीसा  द्वारा  अपने  हिस्से  के  पानी  को  लेने  तथा  गलुडीह  राज

 शौर  दक्षिण  तट  नहर  की  लागत  के  विभाजन  से  सम्बद्ध है  ।  सुवर्ण-रेखा  जल  के  मामले  में  बिहार

 अगौर  पश्चिम  बंगाल  दोनों  राज्यों  के  प्रेमिका  रियों  के  बीच  विचार-विमर्श  कियाः  जा  रहा  है  ।

 तीनों  सम्बन्धित  राज्यों  पश्चिम  बंगाल  उड़ीसा  के  मध्य  एक  समझौता  किया  जाना है  ।

 ax  समुद्र  तक  सीधे  कटाव  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  वैकल्पिक  प्रस्तावों  पर  राज्य

 सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  TH  अ्रायोग  के  साथ  परामर्श  करके  भ्रध्ययन  किया  जा  रहा  है  झ्र ौर  उसे  अभी

 अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 ऐसा  मालूम  हुआ  है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  विभिन्न जल  निकास  कार्यों  के  लिये  विस्तृत  स्कीमें

 तयार  की  जा  रही  हैँ  ।  ऐसी  एक  स्कीम  कद्र  को  प्राप्त  हुई  थी  जिसको  परीक्षण  के  उपरान्त  राज्य

 सरकार  को  कुछ  टिप्पणियों  के  साथ  वापस  भेज  दिया  गया  है  ।  इस  स्कीम  के  भ्रनुमोदन  होने  के

 उपरान्त  ही  फ़ील्ड  में  कार्य  प्रारम्भ  किया  जा  सकता  है  ।

 कालन्दी  परियोजना

 1037.  श्री  श्याम
 सुन्दर  महापात्र  :

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  ay  बताने  की  पी

 करेंगे  कि
 द

 क्या  उड़ीसा की  कालन्दी  परियोजना  के  लाभ

 तो  कितने  मील  लम्बी  नहरें  खोदी  गई  हैं  कौर  इस  योजना  के  झ्न्तगंत  कितने  एकड़  भूमि  की  सिंचाई

 होती  है  ;  कौर
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 क्या  यह  योजना  बाल सौर  तक  है  ae  क्या  इसको  सिंचाई  योग्य  अधिक  पानी  के
 ~

 fort  बेटवीनी  नदी  के  साथ  जोड़ने  की  योजना  है  ?

 eta  बौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  केदार  नाथ  att

 1974-75  के  दौरान  46247  हेक्टेयर  क्षेत्र  की  सिचाई  गई  थी  जिसमें  36,5  37

 हैक्टेयर  खरीफ़
 के

 दौरान  ग्रोवर  9,710  हैक्टेयर  रबी  के
 दौरान  हुई  1975-76 में  60,004

 हैक्टेयर  भूमि  को  सिंचित  करने  का  कार्यक्रम
 है  जिसमें  39,770  हैक्टेयर  खरीफ़  के  दौरान  ale

 20,234  हैक्टेयर  रबी के  दौरान  सीमित  करना  शामिल  नहर की  429  किलोमीटर तक

 खुदाई  की  जा  चुकी  है  ।

 कालन्दी  परियोजना  में  कालन्दी  कौर  कान्स  ane  नदियों  के  बीच  क्षेत्रों  की  सिचाई

 करना  परिकल्पित  है  ate यह  बालासौर  तक  नहीं  गई  है  ।

 उड़ीसा  आनन्दपुर  बराज  बैतरनी  को  कालन्दी से  मिला  देगा  ।  राज्य  सरकार  ने

 आनन्दपुर  दराज  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  चरणों  में  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  प्रथम  चरण

 में  वत  मान  बिध्याथर पुर  बराज  से  कालन्दी  के  दक्षिण  तट  पर  एक  नहर  का  निर्माण  करके  areal

 और  बेहतरी  के  मध्य  के  क्षत्र  का
 शहरीकरण

 किया  जाएगा  |

 उड़ीसा  में  वृडलंगा  नदी  में  बाढ़  फर  नियंत्रण  हेतु  जलाशयों  का  निर्माण

 1038.  श्री  ware  सुन्दर  महापात्र  :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 क्या  उड़ीसा  में  बुडलंगा  नदी  के  ऊपरी  क्षेत्र  में  जलाशय  बनाते  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  pla  में  स्थल  बदल  कर  दूसरा  स्थल  चुन  लिया  गया  are  यदि  तो  कायें

 कब  ग्राम  होगा  are  कया  बुडलंगा  नदी  में  बाढ़  पर  नियंत्रण  की  सरकार  की  योजनायें  हैं  ;  झ्र ौर

 क्या  बरीपदा  शहर  को  धंसने  से  तथा  बाढ़ों के  खतरों  से  बचाने  का  कार्य  प्रारम्भ

 कर  दिया  गया  है  ?

 afa  कौर  सिचाई  मंत्रालय में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :

 मयूरभंज  जिले  में  बुढ़ाबलांग नदी  पर  कलियाना  में  एक  जलाशय के  लिए  उडीसा  की  राज्य  सरकार

 gre  किए  गए  प्रारम्भिक  श्रत्वेषणों  से  पता  लगा है  कि  इस  स्थल  पर  बांध का  निर्माण करना  महंगा

 रहेंगा  ।  इसलिये  राज्य  सरकार  ने  बंगीरीपोरी  में  वैकल्पिक  बांध  स्थल  के  लिये  ००५, ग्रन्वषण  करना

 अस् तावित  किया  है  ।  ये  अन्वेषण  पुरे  हो  इस  स्थल  पर  बांध  को  व्यवहायंता  के  निर्धारित

 परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  हो  जाने  एवं  परियोजना  के  rare  हो  जाने  पर  ही  कार्य  को

 में  लेने  का  प्रश्न  उठेगा  ।

 बुढावलांग  के  वाम  तट  पर  बारीपाड़ा  में  तट  सुरक्षा  कार्यों  के  लिये  26.60  लाख

 era  की  अनुमानित  लागत  की  एक  स्कीम  को  राज्य  की  पांचवीं  योजना  के  प्रारूप  में  बाढ  नियंत्रण

 सेक्टर में  शामिल  की  गई  है  ।  इस  स्कीम  को  wat  तंक  राज्य  बाढ  नियंत्रण  बोड़  की

 सलाहकार  समिति की  स्वीकृति  के
 लिये  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया

 है  कौर  न  ही  राज्य

 सरकार  से  कार्य  के  आरम्भ  करने  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  यद्यपि  इस  स्कीम  के  सिये

 1975-76  की  राज्य  की  विधिक  योजना  में  कुछ  परिव्यय  दिये  गये  हैं  ।
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 ग्रामीण  व्यक्तियों  को  ऋण  ata  कराने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 1039.  श्री  वसन्त  साठ  क्या  कृषि  शोर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कृषि  प्रौढ़  सिचाई  मंत्रालय  ने  ग्रामीण  समुदाय  के  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  मुक्त
 करने  लिए  मा गे दर्शी  सिद्धान्त  बनाने  हेतु  एक  ग्रस्त  मंत्रालय  कार्यकारी  समिति  बनाई है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  कौर  इस  संबंध  में  बनाये  गये

 दर्शी  सिद्धान्तों/निदशों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  कौर

 क्या  इस  व्यवस्था  को  समान  रूप  में  लागू  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को

 दर्शी  सिद्धान्त/निदेश  जारी  किये  गये  हैं
 ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज

 ग्रस्त ता  के  विषय  पर  वर्तमान  राज्य  विधानों  तथा  ग्रामीण  ऋणग्रस्त ता  को  परि समाप्त  करने  के  लिए

 क्या  कार्य  वाही  की  जा  सकती  पर  विचार  करने  के  लिए  कृषि  करो र  सिचाई  मंत्रालय  में  विधि  मंत्रालय

 गह  वित्त  मंत्रालय  ,
 भारतीय  रिज  बैंक  तथा  केन्द्रीय  सांख्यकीय  संगठन  के

 प्रतिनिधियों  का  एक  aa  मंत्रालयों  दल  गठित  किया  गया  था  ।

 att  दल  ने  28  1975  को  हुई  अपनी  बैठक  में  रिपोर्ट  को  अंतिम

 रूप  दिया  ।  तैयार  किए  गए  विस्तृत  मागं दर् शंक  सिद्धांतों  के  अ्न्तगंत  भूमिहीन  सीमान्त

 छोटे  किसानों  अथवा  ग्रामीण  कारीगरों  से  बकाया  ऋणों  पर  एक  ag  की  अवधि  के  लिए  ऋण

 स्थगन  लागू  करने  कौर  जब  कभी  आवश्यक  इस  अवधि  को  बढ़ाने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए

 उपयुक्त
 विधान  है  ।  इन  मार्गदर्शक  सिद्धान्तों  के  eats  उन  सीमान्त  किसानों  ,  भूमिहीन  श्रमिकों

 तथा  ग्रामीण  जिनकी  घरेलू  अप  2,400  रुपये  प्रतिवर्ष  से  प्रिक  नहीं  के  मामलें  में

 राहत  को  भी  व्यवस्था है
 ।  ग्रामीण  ऋण  को  सीपानवार  परि समाप्त  करने  के  लिए  भी

 वैधानिक  कार्यवाही  किए  जाने  की  आवश्यकता है  ।  दल  की  रिपोर्ट  में  कमजोर  वर्गों  की

 साहूकारों  का  ऋणों  का  ऋण  शादी  की  व्यवस्था  करने  के के  लिए  प्राधिकरण

 के  गठन  की  भी  व्यवस्था है  |  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  इन  अधार  पर  प्रावश्यक

 विधायी  कार्यवाही  करने  के  लिए  विस्तृत  मागं दर्शक  सिद्धांत  जारी  किए  हैं  ।

 छोटे  और  सीमान्त  किसान

 1040.  श्री  वसन्त  साठे  :  क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  सीमान्त  कौर  छोटे  किसानों  की  संख्या  कितनी  है  झ्र  इनमें  से

 कितने  प्रतिशत  किसानों  को  केन्द्रीय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  योजनायें  से  लाभ  पहुंच

 रहा  और

 संस्थागत  वित्त  से  कितने  प्रतिशत  छोटे  कौर  सीमान्त  किसानों  लाभ

 पहुंच  रहा है
 कौर  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  शेष  अवधि  के  दौरान  उत्पादन  कौर  खपत  के  प्रयोजन
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 के  लिये  छोटे  कौर  सीमान्त  किसानों  को  ऋण  saad  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने

 का  विचार है
 ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  सीमान्त  किसानों

 (1°0  हैक्टेयर तक  की  तथा  लघु  किसानों (1  से  2  हेक्टेयर ों  के  बीच  की  जोतें  क  संख्या

 दर्शाने वाला  एक  विवरण  1)  संलग्न है  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 टी  ०--10497/  76]  विभिन्न  कार्यक्रमों के  अन्तर्गतलघु/सीमांत  किसानों  तथा  कृषि  श्रमिकों के  लिए

 सहायता  उपलब्ध है  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  विशिष्ट  योजनायें  अर्थात्  लघु  किसान  विकास

 एजेंसी  किसान  तथा  कृषि  श्रमिक  विकास  एजेंसी  चलाई  गई  थीं  नौ र  इन्हें  पांचवीं  योजना  वर्धी

 में  जारी  रखा जा  रहा  है  ।  इनके  ग्रस्तगंत  देश  के  विभिन्न  भागों में  कुल  160  परियोजनाएं

 लघु  सीमान्त  किसानों  तथा  ate  श्रमिकों के  लाभ  के  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  दोगले

 बछड़े  उपदान  तथा  सुभ्नरपालन  तथा  भेड़  विकास  से  संबंधित  विशेष  पशु  पालन  कार्यक्रम

 प्रारम्भ  किए  गए  इसके  उक्त  श्रेणियो ंके  किसानों  को  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  तथा

 कमांड  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  eats  सहायता  उपलब्ध  कराई  जा  रही  है  ।  विभिन्न  केन्द्रीय

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  wears  wa  छोटे  किसानों  किसानों  का  प्रतिशत  ज्ञात  नहीं

 किन्तु  लघु  द्विक  विकास  एजेंसी  चषक  तथा  कृषि  श्रमिक  परियोजनाएं  जो  कमजोर  वर्गों

 के  विकास के  लिए  मुख्य  योजना  का  गठन  करती  के  भ्रन्तर्गत  1974-75  कमेन्ट  विकसित

 कृषि  पद्धतियों  के  अधीन  16  .  50  लाख  भागीदार  लिये  गये  att  लघु  भू-संरक्षण  सहायक

 धन्धों  रानी  जैसे  अन्य  कार्यक्रमों के  अधीन  10  00  लाख  भागीदार  लिए  गए  |
 t

 संस्थागत  वित्त  के  श्रन्तगंत  are  लघु  तथा  सीमान्त  किसानों  के  प्रतिशत  के  बार  में

 राज्यवार सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  संलग्न  विवरण  (  झ्र तु बंध  2)  में  वर्ष  1973-74 क

 दौरान  प्राथमिक  कृषि  ऋण  सोसायटियों  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  तथा  भ्रम्रिमों  की  स्थिति  दी  गई है  ।

 कमजोर  वर्गों को  सहकारी  संस्थाओं  से  ऋण  दिलाने  में  वृद्धि  करने  के  उदेश्य  से  निम्नलिखित

 कदम  उठाये  गये  हैं  :--

 1  ऋणों  कीਂ  वापसी-भ्रदायगी  की  अवधि  की  आसान  शर्तें  ।

 2.  कम  झंदायगीਂ  |

 3,  दी  गई  प्रयाभूति के  मूल्य  कीਂ  झपेक्षा सुधार के सुधा  र  के  बाद  बढ़ती  हुई  प्राय  के  आधार  पर

 ऋण  के  लिए  पात्रता  निश्चित  करना  |

 4.  किस्तों  में  प्रेम  पूंजी  देना  ।

 5.  उन  किसानों  के  समूह  को  ऋणों  में  बढ़ोतरी  करना  जिन्हें  व्यक्तिगत  श्राघार  पर

 ऐसे  ऋण  नीरज  दिये  जाते  हैं  ।

 6.  ata  सहकारी  बैंकों/भूमि  विकास  बैंकों  द्वारा  छोटे/श्राथिक  दृष्टि  से

 कमजोर  किसानों  के  हित  में  कम  से  कम  20  प्रतिशत  श्रम्रिमों  की  व्यवस्था  |
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 डरी च  ६  जैसे  सहायक  धंधों  के  लिए  2000  रुपये  तक  श्र  लघु  सिचाई  योजना  rT

 के  लिए  3,500  रुपये  तक  की  भूमि-प्रत्याभूति  के  बिना  मध्यकालीन  ऋणों  की

 व्यवस्था  |

 जहां  तक  सहकारी  संस्थानों  के  माध्यम  से  खपत  उद्देश्यों  के  लिए  ऋण  देने  का  संबंध  राज्य

 सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  करि  वे  कमजोर  वर्गों  को  ऐसी  सुविधाएं  देने  के  लिए  भारतीय  fog

 बैक  के  परामर्श  से  उपयुक्त  योजना  तैयार  करें  ।  खपत  ऋण  श्रपेक्षात्रों  जांच  करने
 के

 लिए

 केन्द्रीय  स्तर  पर  एक  कमेटी  गठित  की  गई है  ।

 भारतीय  खाद्य  निर्भर  ढारा  ete  की  बोरियों  की  सप्लाई

 1041.  श्री  असर  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री यह
 बताने

 ५ का  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  खाद्यान्न  वाली  टाठ  की  बोरियों  अब  भी  व्यापारों

 को  निशुल्क  दे  दी  जाती है  ;  कौर

 यदि  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  को  1973-75  के  वर्षों  में  इनਂ  बोरियों  की  कितनी

 कीमत  देनी  पड़ी
 ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  momenta  पी०  घोर

 राज्य  सरकारों  के  नामित  को  खाद्यानों  से  भरे  बोर  मुफ्त  दिए  जाते  हू  क्यों
 कि

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  fata  मूल्यों  में  बौरी  को  लागत  भी  शामिल  होती  हद

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  1973-74  कौर  1974-75  मं  प्रति  बोरे पर  खर्चें  की  गई

 अ्रौसत  खराब  लागत  क्रमश  3,22  रुपए  कौंर  3,45  रुपए  बैठती  है  ।

 ही
 Houses  in  Backward  areas

 1042.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased
 to  State:

 (a)  whether  Government  have  formulated  any  scheme  for  constructing  Janata  houses  in
 the  backward  areas  of  the  country  and  if  so.  the  draft  outline  thereof;

 (b)  names  of  the  places  in  the  various  States  of  the  country  where  such  housirg  scheme
 are  being  an

 (c)  names  of  the  places  in  Mathya  Pradesh  which  have  benefited  as  a  result  thereof  ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K  Raghu-
 ramaiah):  (a)  The  Ministry  of  Works  and  Housing  havenot  formulated  any  Scheme  exclusively
 for  construction  of  Janata  houses  in  the  backward  areas  of  the  country.  However.  the  Housing
 and  Urban  Development  Corporation  has  sanctioned  loans  for  anumber  of  schemes  in  the  back-
 ward  areas  of  the  country  also.  The  plinth  area  of  most  of  such  houses  is  within  35  Sq}Imeters
 and  all  inclusive  cost  is  within  Rs.  8.000  per  cweling  unit.  A  subsidised  rate  of  interest  is
 charged  for  such  schemes  and  in  many  cases  the  sale  price  is  also  subsidised  by  utilising  profits
 from  other  categories.  In  addition  the  State  Governments  are  undertaking  construction  of
 houses  for  the  economically  weaker  sections  of  society  in  both  urban  and  rural  areas  aS  part  of
 the  State  Plan,

 (b)  &  (c).  The  names  of  the  places  in  the  various  States  (including  Mathya  Pracesh)
 where  HUDCO  assisted  projects  are  undertaken  are  given  in  the  attached  statement.  [Placed
 in  the  Library.  See  No.  Under  the  schemes  sanctioned  by  HUDCO  in

 Madhya  Pradesh.  about  5800  dwelling  units  for  Economically  Weaker  Sections  would  be  cons-
 tructed.  Details  regarding  the  places  where  States  are  executing  projects  under  the  State  Plan
 Schemes  are  Not  available.
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 Basides.  Math  ya  Pratesh  Housing  Board  is  also  constructing  Janata  houses  in  the  Back-
 ward  A  reas  under  ह क  eposit  Scheme’  from  Tribal  Welfare  Department.  Places  benefited  as  a
 result  thereof  are  Ma  ndla,  Shahdol,  Chhindwara,  Raigarh,  Bastar,  Hoshangabad,  Betul,  Jhabua and  Balaghat  Districts.

 Buffer  Stock  of  Wheat  and  Rice  in  M.P.

 1043.  Shri  0.  Dixit’  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased
 lhya  Pradesh  ? to  State  the  buffer  stock  of  wheat  and  rice  built

 in
 हरी ६:

 e  Minister  of  Stat  e  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Anna-
 saheb  P.  Shinde):  The  b  uffer  stock  of  foodgrains  is  maitained  on  an  All-India  basis.  However.

 |  अ  the  end  of  February,  1976.  the  Food  Corporation  of  India  was  holding  a  stock  of  about  235 th  ousand  tonnes  of  wh  eat  in  Madhya  Pradesh  on  Central  account.  In  addition,  the  State
 Government  had  at  the  end  of  February,  1976,  a  Stock  of  about  194  tho  uSand  tonnes  of  rice  and
 29  thousand  ton  Nes  of  wheat.

 कावेरी  नदी  जल  विवाद  का  हल

 1044.  को  एस०  डी०  कया  afa  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  भारत  सरकार  केरल  नौ  र  कर्नाटक  राज्यों  के  बीच  कावेरी  नदी  जल  विवाद  जून
 1976  से  qa  हल  करने  के  लिए  कृतसंकल्प  है  ताकि  थनजयूर  जिले  के  वर्तमान  अधिकारों  में

 कोई  बाधा  न  हो  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :  इस  केरल

 कौर
 तमिलनाडु  द्वारा  कावेरी  जल  का  पूरी  तरह  से  समायोजन  किया  जा  रहा  है  ।  सभी  तीनों  राज्य

 कौर  ates  क्षेत्र  पर  सिचाई  करने  को  योजनाएं  रखते  हैं  ।  एं  सा  करन  तो  संभव  हो  सकता  है
 जब  कि  कर्नाटक  कौर  तमिलनाडु  के  द्वारा  वर्तमान  जल  के  प्रयोग  में  बचत  की  जाय  |  केन्द्रीय

 सरकार  तीनों  राज्यों  के  बीच  मतभेदों  को  यथाशीघ्र  बातचीत  के  द्वारा  सुलझाने  के  लिए  says  |

 सिचाई  विभाग  के  अधिकारियों  ने  1975  मैं  तोतों  राज्यों  के
 प्रतिभा  रियों

 के

 साथ  विचार  विमर्श  किया  था  ।  इसके  dial  राज्यों  के  द्वारा  वर्तमान  प्रयोग  ale  संभव

 विकास  जो  युक्तियुक्त  आवश्य  के  अनुसार  के  लिए  अध्ययन  किए  जा  रहे
 हैं  |

 कावेरी  डेल्टा  में  सुधार  के  लिए  सयुक्त  राष्ट्र  सहायता

 1045.  श्री  एस०  डी०  सो ससंद रम
 :  क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 कमा  वर्तमान  नहरों  से  गाद  निकाल  उन्हें  गहरा  करने  तथा  उनकी  लाइनिंग  करके

 का वरी  डेल्टा  में  सुधार  करने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  सहायता  की  मांग  की  गई  थी  जिससे  वर्तमान  प्रणाली

 को  आधुनिक  बनाया  सके  तथा  वर्तमान  जल  संसधनों  का  प्रभावकारी  उपयोग  किया  जा

 कौर

 यदि  तो  वर्तमान  स्थिति  क्या  ?

 कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  fag)  :  कौर  पुरानी

 का वरी  डेल्टा  प्रण लोके  ग्राघुनिकीकरण  के  लिए  तमिलनाडु  परियोजना  विश्व  बैंक  से  ऋण  सहायता

 के  लिए  प्रस्तुत  कर  ने  के  लिए  1969 में  वि चार क्रिया  गया  बारह  इसपर ग्रा गे  कार्यवाही  नहीं

 को  जा  सकी  क्योंकि  परियोजना  में  कावेरी  जल  के  प्रयोग  के  data  में  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  पहलु  निहित  है  ।
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 निरक्षरता

 1046.  श्री  नू दल  हुडा  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  भारत  में  निरक्षरता  में  अ्रत्यधिक  वृद्धि  की  जानकारी  है

 निरक्षरता  की  इस  श्रत्पधघधिक  वृद्धि  की  रोकथाम  के  लिए  सरकार  पिछले  कुछ

 वर्षों  विशेषकर  अ्ाापात  स्थिति  के  क्या  कार्यवाही  की  अ्रौर

 गांवों  पर  विशेष  बल  देने  के  सथ-साथ  समूचे  देश  में  बड़े  माने  पर  साक्षरता
 अभियान

 चलाने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गये

 दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी ०
 कौर  1971  की  जनगणना  के  श्रीधर  सहारा  रोक  निरक्षरों  की  संख्या  निम्नलिखित

 कक (श्रांकड़े  लाखों  में  )
 re

 1961  1971
 a a  Sr  निप ee राय-वरेय  वि अ  Re  नल

 साक्षर  निरक्षर  साक्षर  निरक्षर

 5--14  336.6  803.2  523.3  973.6

 15--24  263.3  468.8  430.1  475.9

 192.3  481.9  260.0  506,  1

 35  +  262.7  917.7  366.2  1126.7

 ee

 15--24  ag  की  प्राय-वर  में  जहां  सरकार  की  शैक्षिक  नीतियों  के  पुरे  प्रभाव  को  महसूस
 किया  जाता  अनपढ़ों  की  संख्या  में  लगभग  7  लाख  की  वृद्धि  हुई  जनसंख्या  के  अधिक  aa
 वाले  वर्गों  की  इस  संख्या  में  वृद्धि  अधिक  हुई  25--34  वर्ष  की  वायु-वर्ग  में  24  लाख  iz

 35  तथा  उससे  अधिक  og  के  राय-वर्ग  में  209  लाख  ।

 तथा  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कुल  प्रमख  दीर्घकालीन

 उपाय  किये  जा  रहे  हैं

 (1)  6--11  वब  की  श्रिया-वर्ग  के  बच्चों
 के  लिए  शिक्षा  सुविधाओं  में  वृद्धि  ।

 (2)  स्कूल  में  बच्चों  को  अ्र.कर्षित  करने  ate  उनकी  नियमित  उपस्थिति
 शौर

 पढ़ाई
 करने  के  लिए  उन्हें  रोक  कर  रखने  को  सुनिश़्चित  करने  के

 लिए  कुछ प्रेरक  उपाय
 किये  है ंजैसे

 लड़कियों  के  लिए  मुफ्त  मुफ्त  पाठय  पुस्तकें  कौर

 मध्याह्न
 भोजन  तथा  वर्दियां  प्रदान  करनाਂ
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 (3)  काम  करने  व।ले  बच्चों  के  लिए  शिक्षा  पद्धति  में  बहुत  तरह  से  प्रविष्टि  की  व्यवस्था

 सहित  श्रंशकालीन  कक्षाएं  तथा  उन  बच्चों  के  लिए  जो  पूर्ण-कलिका  अथवा

 वंश-कलील  सुविधाओं  का  लाभ  नहीं  उठा  उनके  लिए  रिक  शिक्षा

 की  व्यवस्था
 करना  |

 (4)  स्कूल  से  बाहर  युवकों  के  far  श्रदौपवचारिक  ग्रोवर  कार्यात्मक  स  क्षमता  के  कांय  क्रम
 प्रायोजित  करना  ।

 यह  श्राशा  की  जाती  है  कि  इन  उपायों  तथा  अनौपचारिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  usa  genic

 तथा  अनेक  स्व  ऐच्छिक  एजेन्सियों  के  प्रयासों  से  निरक्षरता  कम  होगी  ।  श्रापात्‌  कालीन  स्थिति  से  उत्पन्न

 वातावरण  ने  इन  सभी  उपायों  को  अ्रधिक  बल  तथा  प्रोत्साहन  दिया  है  जिससे  समाजिक

 तथा  रिक  परिवर्तन  की  प्रक्रिया  में  तीव्रता  लाने  के  लिए  शिक्षा  सहायक  हो  सकेगी  |

 भरपूर  फसल  का  खाद्यान  के  मूल्यों  पर  प्रभाव

 1047.  श्री  नुरुल  क्या  ale  श्र  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वब  1975-76  में  खाद्यान्न  की  11  करोड़  40  लाख  टन
 की श्रमुमानित

 भरपुर  फसल  को  देखते  उ 0४३  सरकार  का  विचार  बड़े  पैमाने  पर  खाद्यान्न  खरीदने  का  है  त  कि  गांवों

 और  शहरों  एवं  नगरों  के  वास्तव  में  fata  व्यक्तियों  जिनकी  क्रय-क्षमता  बहुत  ही  कम  राज

 सहायत  प्राप्त  मूल्यों  पर  च।वल  अ्रौर  ers  si  कौर

 खाद्यान्नों  के  मूल्यों  एं  wea  वस्तुप्नों  के  मूल्यों  पर  भरपूर  फसलों  का  प्रभाव

 पड़ा है  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मं  मलय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :

 जनक  वितरण  प्रणाली  क  भ्र वश्य कता  पुरा  करने  के  लिए  तथा  बफर  स्टाक  तार  करने  के  लिए

 सरकार  अधिप्राप्ति  मूल्यों  पर  बिक्री  के  लिए  पेश  किये  गये  सभी  खाद्यान्नों  की  पहले  ही  खरीदारी

 कर  रही  सरकार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम से  प्रप्त  दरों  पर

 उपभोक्ताओं  के  हित  में  भी  खद्यान्नों  सप्लाई  कर  रही  है  ।

 खाद्यान्नों  तवा  wer  fara  के
 मूल्यों

 मेंबर्स  गिरावट  पायी है  ।

 भारतीय  कृषि  अनुपान  परिषद्‌  के  वैज्ञानिकों  का  कार्य

 1048.  श्री  एस०  स०  सदाक़त  :  क्या  कृषि  तौर  सिचाई  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  श्राप तिक लीन  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  भारतीय  कृषि  ग्रनुसंधान  परिषद्‌  ने

 झपने  मुख्यालय  के  ऐसे  जूनियर  तथा  सहायक  वैज्ञानिकों  के  क्य  का  जिनकी  ay  50  वर्ष  अथवा

 इससे  अधिक  मूल्यांकन  किया  कौर

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  में
 श्री

 तक  afraid
 रूप  से  वृत्त fea

 गये  कार्यालय  संबंधी  कम  करने  वले  ऐसे  रियों  की  संख्या  कितनी

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सहनवाज  :
 कौर  भारतीय

 कृषि  श्रतुंघान  परिचय  के  मुख्यालय  में
 कम  करने

 वले  कमिष्ठ  शर  सहायक  वैज्ञानिकों  में  से
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 किसी  की  भी  arg  झरी  तक  50  ag  की  नहीं  उपर  समय  पर  इनके  मामलों  पर  विचार

 किया  जाएगा  ।  भारतीय  कृषि  अ्रनुसंधान  परिषद्‌  के  मुख्या  में  प्रतिनियुक्त  इन  श्रेणियों  के  ऐसे

 दो  वैज्ञानिकों  के  मामलों  पर  पुनर्विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 उड़ीसा  के  तटवर्ती  gt  पकड़ने  वालि  गांवों  का  श्रीधर  म  ढांचा

 1049.  श्री  डो०  के०  कया  कृषि  कौर  सिलाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय
 को  उड़ीसा  के  तटवर्ती

 मछली  पकड़ने
 वाले  गांवों

 के  अ्राधार  मूल  ढाचे  का  विकास  करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  क्षेत्रीय  योजना  1975  में  प्राप्त

 हुई  ate

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  फिर  सिचाई  संजय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  ~ qr  )
 :  जी

 यह  मामला  विचाराधीन है  ।

 ग्रमीण  क्षेत्रों  में  उचित  दर  को  दुकानें

 1050.  को  समर  गह  क्या  कृषि  शार  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आपातकालीन  स्थिति  कीं  घोष गा
 के  बाद  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विशेष्  रूप  से  श्रादिवसी

 क्षेत्रों  तथा  पिछड़े  मुस्लिम  क्षेत्रों  में  उचित  दर  की  दुकानों  अश्वा  शोधित  राशन  की  दुकानों  की

 ंड या  में  वृद्धि  हुई  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 कृषि  ale  सिचाई  मंत्र लव  में  राज्य  मंत्री  प्रण्णासाहिब  पी०  fst-2)  :  शौर  (a)

 देश  भर  में  30  1975  को  विभिन्न  किनारे  शासित  प्रदेश
 के

 प्रशासनों  में
 उचित  मूल्य

 की  दुकानों  की  दुकानों  संख्या  2,  24,805  थी  ।  आपात्कालीन  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद

 सरकारी  वितरण  प्रणाली  को  समाप्त  बनाने  के  लिए  किये  गये  विभिन्न  उपायों  के  फरवरी

 1976  के  तंक  प्रप्त  सुचना  के  ग्रेनुलर  उन  दुकानों  की  संख्या  बढ़कर  2,33,282  हो  गयी

 थी  ।  कुछ  राज्य
 सरकारों

 शासित  प्रदेश  के  प्रशासनों  से  प्राप्त  सूचना  के  ग्रा धार  पर  यह  मालूम

 होता  है  कि  कुल  उचित  कौ  की  दुकानों  में  जो  वृद्धि  हुई  है  वह  ग्रामीण

 क्षत्रों में  हई  थी  ।

 मत्स्य  संसाधनों  का  उपयोग

 1051.  कोसी  जनार्दन  :  क्या  कृषि और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 की  क्षमता  का  केवल  प्रतिशत  ही  उपयोग  में (*)  क्या  गहरे  समुद्र  में  मत्स्य सं  सा

 लाया जा  रहा
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 यदि  तो  गहरे  समूद्र  में  मछली  पकड़ने  विशेष  रूप  से  केरल  में  इस  कार्य  में  art

 प्रोत्साहन देने  के  लिए  क्या  उपाय  fad  जा  रहे  हैं
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभुदास  जी  are

 संसधनों  की  क्षमता  का  केवल  एक  छोटे  से  भाग  का  उपयोग  किया  जा  रहा  ह ै।

 इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 (1)  विशाखापत्तनम  माकपा  शौर  कोचीन  में  गहन  समूद्र  मात्स्यकी  बन्दरगाहों

 का  निर्माण  किया  जा  रहा  कुछ  अन्य  बन्दरगाहों में  भी  मत्स्य  नौकाओं  के

 ग्र वता रण  TAT  घाट  लगाने  की  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  रही  हैं  ।

 (2)  यंत्री कृत  नौकरों  की  संख्या  बढ़ाई  जा  रही  है  ate  मेक्सिको  से  23  एम०  के

 30  frat  orate  किये  sit  रहे  हैं  ।

 (3)  नाव  की  सहायता  के  श्रंतगंत  2  मात्स्यकी  प्रशिक्षण  नौकाओं  की  सप्लाई  के  लिये

 एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ।

 (4)  दक्षिणी-पश्चिमी  ale  दक्षिणी-पूर्वी  तटों  पर  गहन  समद्र  मात्स्यकी

 संसाधनों  के  सर्वेक्षण  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 (5)  देश  में  शिप-याओं  को  सुदृढ़  लाइसेन्स  देकर  देशी  मात्स्यकी  नौकाओं  के  निर्माण

 को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  ।  देशी  नौकरियों  के  निर्माण  की  लागत  पर  ay

 सहायता  देने  की  एक  योजना  भी  चाल  है  ।

 (6)  मात्स्यकी  नौकाओं  की  खरीद  के  लिये  ऋण  स्वीकृत  करने  हेतु  नौर्पारवहन  विकास

 सम्बन्धी  धनराशि  को  बढ़ाया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  में  कमी  पर  नाजायज  कब्जा

 1052.  श्री  दशरथ  क्या  और  सिंचाई  मंत्री यह  बताने को  कपा  करेंगे  कि

 )  क्या  दिल्ली  संघ
 राज्य  क्षेत्र  में  लगभग  3,000  एकड़  भूमि  पर  नाजायज  कब्जा

 यदि  तो  बिना  att  विलम्ब  किये  नाजायज  कब्जा  हटाने  के  लिये  क्या  कारगर  उपाय

 किये  जा  रहे  ate

 नाजायज  कब्जे  वाली  भूमि  श्रतुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  भूमिहीन

 खेतिहरों  में  वितरण  के  लिये  कब  तक  उपलब्ध  हों  जायेगी  ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ दास  |  लगभग  3,000  एकड़

 गांव  संभा  कमी  नाजायज़  कब्जे  में  है  ।

 atte  (7).  दलली  प्रशासन  ने  विकास  राजस्व  विभाग  ae  पुलिस  विभाग  के

 एक-एक
 अ्रधिकारियों  का  विशेष  प्रवर्तन  किया  जिसे  उपयुक्त  प्रशासनिक

 उपायों

 करा  गांव  सभा  की  भूमि  पर  इस  प्रकार  नाजायज़  कब्जे  को  हटाने  के  प्राधिकार  हैं  ।  इस  भूमि  से  नाजायज

 कब्जा
 हट  जाने  पर  aa  कानून  के  उपबन्धों  के  म्रनुसा र  पात्र  व्यक्तियों  में  वितरित  करने  का  प्रस्ताव

 जि
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 सन च्  a ry  srort a 4  SUG]  ba |
 we  xo)

 गन्ने  म्यों
 में  र  स्त

 1053.  श्री  एम०  रामगोपाल  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  gal  यह  बताने  की  क्या  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार
 का  ध्यान  दक्षिणी  राज्यों  के  गन्ना  उत्पादकों  के  हाल  में  हैदराबाद  में  हुये

 सम्मिलन  में  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  द्वारा  दिये  गये  इस  वक्तव्य  की  ae  दिलाया  गया  है  कि  केन्द्र  को

 समी  राज्य  में  गन्ने  का  एक  मूल्य  निर्धारित  क  रना  चाहिये  तथा  इसकी  घोषणा  फसल  के  पहले  waar  बाद

 में  की  जानी  ate

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दाह  नवाज  :  दक्षिणी  राज्यों  के

 गन्ना  उत्पादकों  को  हैदराबाद  में  हुई  कामरान  में  प्रांघ्रमदेश  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  दिये  गये

 भाषण  का  सरकारी  स्रोतों  से  कोई  प्राधिकृत  मजमून  भारत  सरकार  को  प्राप्त  नहीं  हम्ना  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  राज्य  सरकार  ढारा  सिचाई  परियोजना ग्र ों  के  सम्बन्ध

 में  प्रस्तुत  परियोजना  प्रतिवेदन

 1054.  श्री  alo  जनार्दन  :

 श्रीमती  भागी  तनकप्पन  :

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  13  बड़ी  सिचाई  परियोजना ्र ों  के  सम्बन्ध  में  परियों  जना

 प्रतिवेदन  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  किया

 यदि  at,  तो  इन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  कौर  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  निर्णय

 लिया

 क्या  सरकार  ने  wa  तक  इन  परियों  जनों  के  लिए  कोई  सहायता  दी  है  waar  क्या  ag

 1576-77  के  लिए  वार्षिक  योजना  परिव्यय  में  अवश्य कं  धनराशि  निर्धारित  की  गई  म्यार

 सर्दी  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 फि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :  रोक  केरल

 सरकार  ने  13  सिचाई  स्कीमों  (8  वृहत  ate  5  मध्यम  )  की  परियोजना  रिपोर्टे  केन्द्रीय  मत  आयोग  को

 भेजी हैं  ।  इन  स्कीमों  के  नाम  सं  लग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  इन  13  बाकी  पड़ी  स्कीमों में  से  8  सको में

 कावेरी  बेसिन  में  पड़ती  हैं  ।  चूंकि  कावेरी  के  जल  के  प्रयोग  एवं  विकास  के  सम्बन्ध  में  मतभेद  हैं  इसलिए

 सम्बन्धित  राज्यों  के  बीच  कावेरी  जल  के  सम्बन्ध  में  समझौता  हो  जाने  के  पश्चात्‌  ही  इन  परियों  जनेओं

 की  स्वीकृति  के  लिए  कार्यवाही  के  जाएंगी  ।  बाकी  5  स्कीमें  राज्य  सरकार  के  परामर्श  के  साथ  आयोग

 में  परीक्षण  की  विभिन्न  प्रस्थानों  में  हैं  ।
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 ate  सिचाई  राज्य  विषय
 है  ate  सिचाई  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए

 राशि  की  व्यवस्था  राज्य  सरकारों  द्वारा  पपनी  समग्र  विकासात्मक  योजनाओं  के  ढांचे  के  अ्रन्तगंत  की

 जाती  है  ।

 1966-67  की  बायटिक  योजन  के  लिए  या  aval  अयोग  द्वारा  स्कीमों  को  स्वीकृति  दिए  जाने  की

 शर्त  के  सथ  चिमोंनी  एवं  मु प्रात पुआ  परियोजताम्ों  के  लिए  10-10  रुपये के  परिव्यय  की

 सिफारिश  की  गई  है  ।

 विवरण

 परियोजना  का  नास

 कावेरी  बे  खान

 aaa

 1.  केरल भवानी  टेरेस

 2.  बाण  सुर  सागर

 3.  fa  रु केल्ली

 संख्या

 करा पु झा

 2  पूछा

 3  अट्टा  डी  डी

 4  मंजीत

 5  थौंन्डर

 जन्य  बेसिन

 बहत

 1.  इंडमालायर

 2  वान पुरम

 3  कंक्काडावू

 4  मु  झरादुष्ुआा

 5  चीनों

 खेलने  योग्य  बंजर
 भू

 ि  को  खेती  योग्य  बनाना

 1055,  श्री  श्रजुंन  क्या  कृश  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लगभग  160  लख  हैक्टेयर  भूमि  खनी  योग्य  भूमि  की  श्रेणी  में  है  जिसका

 कृषि  कार्यों  के  लिंग  उपयोग  किया  जा  सकता  ale

 §8



 1898

 लित
 उत्तर

 यदि  तो
 खाद्यान्नों

 की  खेती  करने  वाले  क्षेत्र  में  वृद्धि  करने  ale  खादानों  में  mcr

 निभे रता  प्रापत  करने  के  लिये  ग्प्खे तीं  योग्य  बंजर  तुम  को  खो  भाग्य  बनाने  हेत  समयबद्ध

 कार्य कप  प्रारम्भ  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 कुकी  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दाह  नवाज  :  जी  हां  ।  भूमि  सम्बन्धी

 उपयोग  के  अख़्तर  उपलब्ध  (1972-73  के  wage  देश  में  लगभग

 158  लख  हेक्टर  कृषि  योग्य  बंजर  भूमि है  ।
 ~  |

 प्रारम्भ  में  हो  यह  उल्लेख  कर  दिया  जाएं  कि  म  का  fata  संधान  को  राज्य

 सूची  के  ग्रस्त गत्  झलता  है  ।  अतः  भूमि  का  विकास  करना  सम्बन्धी १,  राज्य  सरकारों  की  प्रमु  ब  जिम्मेदारी

 है  ।  इन  भूमियों  को  कृषि  थो  य  बनाने के  लिये  लगातार  प्रेस  किए  जा  इन  प्रयासो कें
 फलश्वह1प  कृषि  योग्य  बंजर  भूमि

 क्षेत्र  1972-73  में
 घट  कर  158  लख  हेक्टार हो  गया  जबकि

 1951-52  में यह  230  लख  हेक्टर था  ।

 पांचवी  पंचवर्षीय  यो  ज  के  सौदे  में  केनिया  क्षेत्र  के  नोचे  लिखे  कार्यकर्मों  की  व्यवस्था  को  गई

 हैं  जिसका  सम्बन्ध  कमी  योग्य  बंजर  कमी  को  खती  के  योग्य  बनाने से  है  ।

 ee  नथना

 कार्यक्रम  का  नाम  पांचवें  पंचवर्षीय  यी  जना  में  प्रस्तावित  परिव्यय

 (Hers

 रु०  में  )

 >  ६
 1,  समतल  कमी  के  सं  ta  ग  तथा  ऊपर-खाबड़  क्षेत्रों  के  स्थिरीकरण  को

 मागदर्शी  परियों  जनें  ध्

 2'  कम  खेती  के  निपटा ग  को  मार्गदर्शी  परियोजना  a  10*

 3.  भूमिका  समीकरण  के  जारी  लभदायक  रोजगार  की  मार्गदर्शी

 परियोजना

 4.  लवणीय  तथा  west a  मिटटी  को  कृषि  aha  बनाने  की

 मार्गदर्शी  परियों  ज  नायें  चक  13

 इसमें  गृह  मन्त्र लथ  के  जरिए  उत्तरपूर्वी  परिषद  द्वारा  प्रदान  की  गई  5  करोड़  रु०  धनराशि

 भी  शामिले मद  सं  ०  1,  2  शर  4  पर  पहले से  ही  काम  हो  रहा  है  ।

 डाक्टरों हो  नावलर  पर  सरकारो  क्वाटर  का

 1056.  श्री  हुरी  कया  निर्माण  site  ware  मंत्री यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि

 क्या  राजधानी  में  काम  करं  रहे  केन्द्रीय  सरकार  कें  सभी  वयं  के  कमेंचारियो  ने  बड़ी

 संख्या  मवा  1975  में  डाक्टरों  झा घार  प्राथमिकता के  धार  पर  सरकारी  आवास
 के  लिये  अवसर

 aa  दिये  जोर

 यदि  a  तो  उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  ware  भारी  किये  गये  हैं
 ?
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 le निर्माण  कौर  sana  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  रघु राम या )  )  हां  ।

 4771

 Juvenile  Delinquency

 1057.  Shri  Hari  Singh:  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the  if-creasing  incidence  of  juvenile  celinquer  cy;

 (०)  if  so,  new  measures  contemplated  by  Government  for  checking  juvenile  delinquency  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the
 Department  of  Culture  (Shri  Arvind  Netam)  :  (a)  The  available  statistics  on  juvenile  crime
 in  India  indicate  some  iNcreasing  trends.

 (b)  As  much  of  the  juvenile  delinquency  is  due  to  neglect  of  children,  the  coverage  under
 the  scheme  of  financial  assistatiice  to  voluntary  organisations  for  the  care  of  destitute  children
 is  being  extended.  General  welfare  measures  like  slum  clearance  and  provision  of  increased
 facilities  for  education  and  recreation  are  also  being  pursued,  as  they  have  an  undoubted  ce-
 pressant  effect  on  juvenile  delinquency.  Besides,  all  the  State  Governments,  except  Nagaland,

 protection,  treatment,  training  and  0-10: ७ 11116:16 6168  of  delinquent  and  neglected  children.
 Meghalaya,  Orissa  and  Tripura  are  implementing  the  Children  Act  which  provide  for  the  care,

 A
 scheme  of  Non-jnstitutional  Services  has  also  been  implemeNted  in  cities  like  Ahmedabad,  Bange-
 lore,  Bombay,  Hyderabad,  Kanpur  and  Madras.  These  programmes  are  being  further  deve-
 loped  by  the  State  Governments  in  the  State  Sector  Plans.

 उत्तर  प्रदेश  में  चालू  की  श्रत्याघिक  पैदावार

 1058.  श्री  हरि  fag  :

 को  भोगेन्द्र  झा  :

 कया  छुपी  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तरप्रदेश  में  are  की  अत्याधिक  पैदावार  एक  समस्या  बन  गई

 यदि  गे  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ate

 इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  का  कया
 कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास  :
 जी  हों

 ale  (7)  इस  समस्या
 के  हल  के  लिए

 सरकार  ने  नीचे  लिखे  उपाय  किए  ax

 (1)  .  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  लि०  के  माध्यम  से  ८  की  निर्यात  योग्य  किस्मों

 की  लगभग  45  रुपये  प्रति  क्विंटल  के  न्यूनतम  मूल्य  पर  खरीद  करने  को  व्यवस्था

 कीगई  है  ।

 (2)  भारतीय  ara  निगम  को  राज्य  के  छः  महत्वपूर्ण  न  पदा  करने  वाले  ज़िलों  में  चालू

 की  सीमित  वाणिज्यिक  खरीद  करने  का  काम
 सौंपा

 गया  है  ।

 (3)  रेलवे  बे  से  gade  किया  गया  है  किवह  आलू पैदा  करते  वाले  क्षेत्रो  से  ara

 की  खपत  वाले  क्षेत्रों  को  ara  की  ढुलाई  करने  के  लिए  रेल
 await  की

 तेजी  से  व्यवस्था करे  ।
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 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  प्रणाली

 1060.  श्री  दादी  भूषण :  क्या  समाज  कल्याण  ake  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 दपाक रेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  दिवसीय  विश्व  पुस्तक  मेले  का  उद्घाटन  करते  हुए  देश  में  विकसित

 राष्ट्रीय  पुस्तकालय  प्रणाली  की  झ्र वश्य कता  पर  बल  दिया  था  जिससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  west  पुस्तकें

 उपलब्ध  हो  सनौर

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 दिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 :  हां  ॥

 देहातों  में
 पड़ने  की  area  को  बढ़ावा  देने  के  मुख्य  उद्देश्य  से  1972  में  राजा  राम

 मोहन  राय  पुस्तकालय  प्रतिष्ठान  की  स्थापना  की  गई  थी  ।  इम  उद्देश्य  के  भ्रनुसरण  यह

 cara  विभिन्न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  2700  से  अधिक  ब्लाक  are  ग्रामीण  पुस्तकालयों

 को  पढ़ने  की  समग्री  मुहैया  करता  है  ।

 sate  नियंत्रण  प्रयोगशालाएं

 1061.  श्री  पी०  गंगादेव  :  नया  कृषि  और  सिचाई  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उर्वरकों  की  किस्म  की  जांच  करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  किसी  योजना

 के ग्रन्तगंत  अ्रौर  ग़ज़लकारों  की  स्थापना  की  जायेगी ;

 यदि  तो  क्या  इससे  किसानों  को  बेचे  जाने  वाले  उबे  रनों  की  किस्म  पर  ठोस  नियंत्रण

 सुनिश्चित  हो  ौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास  :  जी  हां  ।  पांचवीं

 वर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अ्रन्तगंत  क्रमबद्ध  रूप  से

 sata  किस्म  नियंत्रण  की  36  प्रयोगशालाश्रों  की  स्थापना  करने  का  विचार है  |

 तथा  aren  है  कि  विभिन्न  राज्यों  में  पहले  से  विद्यमान  सुविधाओं  के  अतिरिक्त

 सम्पूर्ण  देश  में  sata  किस्म  नियंत्रण  की  इन  36  प्रयोगशालाओं  की  स्थापना  करने  के  बाद  सार  देश

 में  स्थित  विभिन्न  विक्रय  केन्द्रों  से
 उर्वरकों  के  प्रमुख  नमूनों  के  पर्याप्त  संख्या  में  तैयार  करना  कौर  उनका

 विश्लेषण  करना  संभव  होगा  कौर  इससे  राज्य  सरकारें  अपमिश्रण  का  पता  लगाने  र  दोषियों  को  दंड

 देने  में  समय  होंगी  ।  यह  आशा  की  जाती  है  कि  stew  के  वितरण  में  कदा  चारों  को  कम  कियां

 जाएगा  ait  किसानों  को  ठोस  बे्रक  बेचे  जायेंगे  ।

 सामुदायिक  सिचाई  सुविधाएं

 1062.  श्री  पी०
 गंगादेवी

 :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 तर क्या  केन्द्रीय  कर  ने  सामुदायिक  सिचाई  सुविधाएं  देने  के  बारे  में  राज्यों  को  कोई

 निदेश  दिये  हैं  ;
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 यदि  तो  राज्यों  ने  इन  निदेशों  का  कहां  तक  पालन  किया  है  ;  कौर

 इन  निदेशों  की  मुख्य  कया  हैं  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज
 :  से  लघु  उपक

 बिकास  एजेन्सी मौत  कृषक  एवं  कृषि  श्रमिक  कार्यक्रमों  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  के  अन्तर्गत

 भारत  सरकार  ने  निम्नलिखित  शर्तों  को  पुरा  करने  पर  सामुदायिक  सिचाई  कार्यों  के  परियोजना  की

 धनराशि  से  50  प्रतिशत  तक  राज-सहायता  देने  के  लिये  राज्य  सरका  को  श्रतुदेश  जारी  किये

 (1)  छोटे  तथा  सीमांत  कृषकों  के  लाभ  के  लिये  निर्माण-कार्यों  की  व्यवस्था  atc  देखभाल

 सहकारी  पंचायत  या  निगम  के  द्वारा  की  जानी  चाहिए  ।

 (2)  ऐसे  सामुदायिक  सिंचाई  कार्यों  के  50  प्रतिशत  से  अधिक  लाभानुभोगी  छोटे/सीमांत

 किक  होने  चाहिए  |

 (3)  ऐसे  सामुदायिक  कार्यों  के  आयकर  के  अन्तर्गत  राने  वाले  छोटे  तथा  सीमांत  दर्शकों

 से  कम  से  कम  पांच  वर्ष  की  sate  के  लिये  रियायती  दरों  से  व्यय  भार  लिया

 जो  अन्य  ला भानु भोगियों  से  लिये  जा  रहे  सामान्य  दरों  के  50  प्रतिशत  हों  ।

 (4)  50  प्रतिशत  राज-सहायता  छोटे/सीमांत  seat  को  उनके  स्वामित्व  में  रखे  गये

 आयकर  की  लागत  पर  देय  होगी  |

 इन  परियोजनाओं
 के  प्रश्नगत  1975  के  ञ्न्तं  तक  3.295  सामुदायिक  सिंचाई  कार्यों

 को  सहायता  दी  गई  है  |

 स्कूल  पाद्य  पुस्तकों  BT  सर्वेक्षण  कौर

 मूल्याँकन

 1063.  श्री  alo  के०  चन्द्र-पन  :  कया  समाज  कल्याण  ale  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  छपा  गे  कि  सरकार  ने  पाठ्य  पुस्तकों  का  स्तर  ate  विषय  वस्तुओं  का  पता  लगाने  के  लिये

 th
 कुल

 पाठ्य  पुस्तकों  का  व्यापक  सर्वेक्षण  कौर  मूल्यांकन  के  बारे  में  राज्यों  को  निदेश  दिए

 हैँ
 ?

 दिव्या  शर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उफ् मंत्री  डी०  पी०  :

 1975  में  आयोजित  चौथे  राष्ट्रीय  पाठ्य  पुस्तक  सम्मेलन  ने  जिस  में  राज्यों

 के  राष्ट्रीय  पाठ्यपुस्तक  एजेंसियों  अध्यक्षों  ने  भाग  लिया  स्कूल  पाठय  पुस्तकों  का

 कन  करने  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  सिफ़ारिशें  की  :.

 (i)  राष्ट्रीय  भ्रनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  के  सहयोग  से  राज्यों  द्वारा

 पाठ्यपुस्तकों  का  व्यापक  मूल्यांकन  किया  जाए  ।  राष्ट्रीय  श्रतुसंघान  तथा

 प्रशिक्षण  परिषद्‌  शर  संबंधित  राज्यों  द्वारा  प्रक्रिया  के  ब्यौरे  तैयार  किए  जाएं  ।

 (ij)  सभी  राज्य  उपकरणों  में  पाठ्यपुस्तक  मूल्यांकन  सेस  स्थापित  किए  जाने  चाहिएं  |

 राष्ट्रीय  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  राष्ट्रीय  सम्मेलन  की  सिफ़ारिशें  सभी
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 ee ee  es

 पाठ्यपुस्तक  एजेंसियों  उचित  कार्रवाई  हेतु  भेज  दी  गई  हैं  ।

 राष्ट्रीय  श्रनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  की  महा  समिति  ने  जिस  में  श्रीकांत  रूप

 से  राज्य  सरकारों  के  मंत्री  स्तर  के  प्रतिनिधि  भाग  लेते  30-1-1976  को  प्रायोजित  अपनी

 13  वीं  बैठक  में  स्कूली  पाठ्य  पुस्तकों  का  मूल्यांकन  करने  के  उपरोक्त  कार्यक्रम  पर  विचार  किया  ।

 राष्ट्रीय  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  के  पाठ्य  पुस्तक  विभाग  ने  तदनुसार  राज्यों  में

 स्कूली  पाठ्य  पुस्तकों  का  व्यापक  मूल्यांकन  करने  के  कार्यक्रम  को  क्रमिक  रूप  से  आरम्भ  किया  है  ।

 रियल  की  खेती

 1064.  श्री  ato  क्ले०  उन्द्रप्प  :  कया  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 किः

 ~  +
 प्रत्येक  राज्य  में  कुल  कितने  क्षत  म  नारियल  की  खेती  होतो  ट  तथा  गत  तीन

 वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  में
 नारियल  का  विधिक  उत्पादन  क्या  और

 नारियल  की  खेती  के  संवर्धन  के  लिए  केन्द्र  ने  क्या  कार्यवाहो  की  है  ?

 aia  और  सिचाई  संजाल  में  उपमंत्री  प्रभु दास  1972-73  से  1974-

 75  तंक  गत  3  वर्षों  में  नारियल  की  खेती  के  भ्रन्तगंत  राज्यवार  भ्र नुमा नित  क्षेत्र  सनौर  उत्पादन  का

 विररण  संग्लन  ।  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  Teo  टी  ०--10499/ 76]

 नारियल  उगाने  वाले  महत्वपूर्ण  राज्यों  में  नारियल  की  खेंती  बढाने  के

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  125  लाख  रुपए के  कुल  परिव्यय  से  निम्नलिखित  केन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  योजनाएं  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  :--
 ह  क  क  nee

 योजना  का  ATA  पांचवीं  योजना  का  लक्ष्य

 1.  पं  केज  कार्यक्रम  थ्  1,  ३4; 500  हेक्टर

 2.  ठी ०  डी०  संकर  किस्मों  का  उत्पादन  तथा  वितरण  6. 25  लाख

 3.  डी०  ठी
 ०  संकर  किस्मों की  उत्पादन  तथा  वितरण

 उद्यान  )  नक  कै  कै  ह  250  हेक्टर

 4.  विशिष्ट  बीज  फानन  क  40  हेक्टर

 5.  रोगग्रस्त  नारियल  के  बागानों  पुनर्नवीकरण  के  लिये

 मागंदर्शी  परियोजना  5000  हेक्टर

 विदेशों  से  अनाज  को  खरीद  के  लिए  ठें  के

 1065.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :  क्या पुग्बि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ध... चाल वष  में  विदेशों से  अनाज  की  खरीद  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ;  शौर
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 क्या  उचित  समय  पर  कार्यवाही  किये  जाते के  परिणामस्वरूप  सरकार  ने  गत  ः

 बड़ीਂ  मात्रा  में  धनराशि  की  बचत  की  थी  ax  क्या  विदेशी  समाचार  पत्रों  में  इस  प्रायः  के

 चारों  के  प्रकाशित  होने  को  देखते  हुए  कि  वर्ष  1975-76  में  गत  वर्ष  की  तुलना  में  प्रदान  कम  मात्रा

 में  उपलब्ध  होने  क  सम्भावना  क्या  सरकार  ने  उन  देशों  से  जो  प्रभी  भी  ताज  बेचने  के  इच्छा

 पके  ठे  के  किये  हैं  ate  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रबन्ध  किये  गये  हैं
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 श्रण्णासाहिब  पी०  भारत

 सरकार  खाद्यान्नों  के  ग्रा यात  की  आवश्यकता के के  बारे  में  स्थिति  की  बराबर  समीक्षा  करती  रहती

 है  ौर  फसल  की  भ्रान्त रक  सरकारी  वितरण  प्रणाली  की  जरूरतों  र

 श्रोता  रिक  उपलब्धता  के  बीच  अन्तर  उचित  परिमाण  में  बफर  स्टाक  तैयार  करने  की  जरूरत  विदेशी

 मुद्रा  सम्बन्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  मंडियों  में  मूल्य  प्रवृत्ति  कौर  wer  सम्बन्धित  तथ्यों  पर  विचार

 करने  के  बाद  यथा  gravy  मात्रा  में  विदेशों  से  खाद्यान्नों  की  खरीदारी  करती है  ।  1976 की
 दौरान  आयात  की

 जाने  वाली  कुल  मात्रा के  बार  में  संकेत  देना  न  तो  इस  समय  सम्भव  है  भ्र ौर  न  ही

 यह  लोक  हित  में  वांछनीय  है  ।

 विश्व  की  खाद्य  प्रमुख  निर्यातक  ant  में  फ्ल  की  मंडियों  में

 मलय  निवल  निर्यात  योग्य  सुपुर्दगी  ate  लदान  की  wafer  और  अपेक्षित

 अनाज  की  किस्म  संबंधी  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  हमारे  मिशनों  द्वारा  खाद्यान्नों  की  खरीदारी  तक

 की  जात  है  जबकि  देश  के  दृष्टिकोण  से  ऐसी  खरीदारी  करना  लाभदायक  होता  है  स्थिति  की  नियत

 समीक्षा  की  जाती  है  प्रौढ़  इस  सध  में प्र बनाई  जाने  वालो  नीति  के  बार  में  निर्देशक  सि

 समय-समय  पर  जारी  किये  जाते  हैं  ।  आपात  के  सम्बन्ध  में  aa  तक  जो  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  उन्हें  बताना

 लोकहित  में  न  होगा  ।

 बन  रोपण

 1066.  श्री  शंकर  राव  साबित :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार को  पता  है  कि  मानव  द्वारा  वरनों  का  सकारा  किए  जाने  की  स्थिति  ने

 खतरनाक  रूप  धारण  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  इस  ata  में  कौन  से  राज्य  सब  से  wire  प्रभावित  हैं  ;
 ग्रा

 वन  रोपण  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  क्या  प्रयास  किये  गये  हैं
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्र/लय  में  उपमंत्री  ceria  प्रावश्यक

 सुचना  राज्य  सरकारों  से  एकत्र  जा  रही  है  झ्र ौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  जाएग

 सिचाई  दर  ढांचे  के  श्रध्यथन  हेतु  gas  बल

 1067.  श्री  वसन्त  साठे  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार का  दश  में  सिचाई  दर  ढांच ेके  गहन
 mera

 के  लिए  एक
 ऐसे

 ध्यान
 दल

 कृतिक  बल  की  नियुक्ति  का  प्रस्ताव है  जो  उचित  एवं  लाभप्रद  सिचाई  दरो ंके  बार  में  एप  सुझाव

 जिनसे  छोटे  किसानों  को  प्रोत्साहन  मिले  ate  जल  पर  एकाधिकार  करने  वाले
 समाप्त

 हो  जाएं ;
 ATT
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 देश  में  पानी  की  दरों  को  युक्तियुक्त  बना
 ने

 के  लिए  हाल  ही  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  fag):  ate  (@)  सिचाई

 राज्य  विषय  है  ate  सिचाई  दरों  को  राज्य  विधान  मंडलों  द्वारा  निर्धारित  किया  जाता  है  ।  प्रमी

 राज्य  सरकारों  हवा रा नियत  की  गई  जल  दरें  निर्माण  खर्चो  भ्र ौर  ब्याज  प्रभारों  को  संयुक्त  ख्ग्प

 से  पुरा  करने  के  लिए  भी  पर्याप्त  नहीं  है  ग्रोवर  इसलिए  पहले  से  हो  राज्य के  राजस्वों  में  व्यय  करने

 के  लिए  कमी  जाती  जा  रही  ।  जल  दरों  को  युक्तियुक्त  बनाने  के  प्रश्न  पर  सिचाई  ate  विद्युत

 राज्य  क्षेत्रीय  कौर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  इत्यादि  के  विभिन्न  सम्मेलनों  में  कई  बार  विचार

 किया  जा  चुका  है  निजि लिंग प्पा  समिति  कौर  सिंचाई  आयोग  ने  भी  इस  प्रश्न  पर  विस्तार  के  साथ

 विचार  किया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  asa  ही  राज्य  सरकारों  को  जहां  कहीं  भी  अनुनय  हो  अपने

 संसाधनों
 में  वृद्धि  करने  के  लिए  जल  प्रभारों  श्रौरविकास  wert  वृद्धि  करने  के  लिए  जोर  दिया है

 ।

 प्रभी  हाल  में  जल  दरों
 ale

 विकास  शुल्क  के
 संबंध

 में  विवेचनात्मक  gerry  किए  गए

 सनौर
 उन्हें  राज्य  सरकारों को  मार्ग  दशेन  के  लिए  भेज  दिया

 गया  |  1975  में  सिचाई  मंत्रियों

 के
 सम्मेलन

 में
 राज्य  सरकारों  के  द्वारा

 सतत  आधार  पर  जल  दर  संरचना
 का  पुनरोक्षण

 करने  के  लिए

 स्थायी  श्रन्तविभागोय  जल  दर  पुनरीक्षण  बोर्डे  के  गठन  करने  को  सिफ़ारिश  भी  की  गई  थी  ।

 सहा  ज र  1975-76 के  ea कुड  चुभो हुई ई  परियोजना  के  निए  म्रतिरिक्त  अग्रिम  योजना

 सहायता  की  व्यवस्था  करते  समय  निर्धारित  शर्तों  नं  स  एक  शर्ते  यह  थी  कि  संबंधित  राज्य  सरकार

 चाल  वित्तीय  वर्ष  में  जल  दरों  को  संशोधित  करने  के  लिए  निश्चित  निर्णय  लेंगी  ।

 पं  उत्तर  प्रदेश  झ्र ौर  पश्चिम

 बंगाल  के  राज्य  ने  1974  से  बढ़ो  हुई  संबोधित  जल  दरों  को  पहल  से  ही  श्घिसुचित  कर  दिया  है  ।

 कर्नाटक  में  मत्स्य  बन्दरगाहों  का  विकास

 1068.  श्री  पी०  रंगा नाथ  भिनाय  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  चलाने  की  कृपा

 करेंगे कि

 मत्स्य  बन्दरगाहों  के  रूप  में  कर्नाटक  में  कितने  पत्तों  का  विकास
 टि कया जा  रहा

 है  ;  ग्रोवर

 कर्नाटक  में  ऐसे  aq  स्तनों  के  विकास  के  जिनसे  इस  समय  पर्याप्त  मावरा  में

 AGA  भेजी  जाती  है  ,  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ दास  कर्नाटक  राज्य  में

 तीसरी  मंगलोर  भ्रांत  करबड़  जेसे  छोटे  पत्तनों  पर  मछली  पकड़ने  वालीं

 वौकाग्रों  क ेलिए  बन्दरगाह  संबंधी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  हैं  ।

 होनावर  में  एक  मध्यम  मत्स्य  की  बन्दरगाह  का  निर्माण  किया  जा  रहा है  प्रौढ़  गहन

 मद्र  में  मछली  पकड़ने  वाली  नौकरियों  का  संचालन  करने  के  लिए  एक  मत्स्य  की  बन्दरगाह  माकपा

 के  fad  पहले  at  स्वीकृति  दो  जा  चकी  है  ।
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 ग्रंथालयों  की  सुव्यवस्था  करने  के  लिए  कानन

 1069.  श्री  राम  सहाय  पाँडे  :  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  ag  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  से  देश  में  ग्रंथालयों  की  सुव्यवस्था  करने  के  लिए  व्यापक  कानून

 का  अनुरोध  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इत  बारे  में  सरकार  का  क्या  fata  है  ?

 दिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०  :

 ate  संविधान  के  राज्य  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  आर्थिक

 सहायता  प्राप्त  पुस्तकालय  राज्य  का  विषय है  ।  संसद  को  पुस्तकालयों  से  सम्बन्धित  ऐसा

 व्यापक  केन्द्रीय  बनाने  का  अधिकार  नहीं  है  पूरे  देश  पर  ate दो  ।
 राज्य

 कारों  के  स्वैच्छिक  सहयोग  राज्य  तथा  we  पुस्तकालयों  के  समन्वित  विकास  के  लिये

 कदम  गय ेहैं  ।  यह  केन्द्रीय  तथा  पंचवर्षीय  योजनाओं  का  एक  हिस्सा  है  ।  राष्ट्रीय

 महत्व  के  पुस्तकालयों  के  अ्रनुरक्षण  विकास  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  सरकार  देश  के  विभिन्न  भागों

 के  पुस्तकालयों  को  झा थिक  सहायता  तथा  उन्हें  राजा  राम  मोहन  राय  पुस्तकालय  प्रतिष्ठान  के  माध्यम

 से  पुस्तकें  भी  दे  रही  है  ।.  पुस्तकालयों  के  फैलाव  का  विकास  गैर.श्रौपचारिक  शिक्षा  तथा  सतत

 शिक्षा  की  योजना  का  महत्वपूर्ण  भाग
 है

 फरवका  बराज  गंगा  से  जल  का  बहना

 1070.  श्री  fafea  चौधरी  :  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वि  :

 क्या  सरकार  को  फरक्का  दराज  के  माध्यम  से  बंगलौर  ate  पगला  नदियों  के  चैनलों

 में  गंगा  के  पानी  के  बढ़े  हुये  बहाव  के  कारण  मुर्शिदाबाद  जिले  के  उत्तरी  भागों  मेँ  कृषि  भूमि  के

 बड़े  क्षेत्र  जलमग्न  हो  जाने  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुआ  है

 कया  पश्चिम  बंगा  ल  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  फरक्का  बराज  परियोजना  के  प्रबन्धकों

 हारा  भ्र पना ये  जाने  के  लिये  कछ  उपचारात्मक  उपायों  का  सुझाव  दिया है  |  अर

 यदि  तो  क्या  निगम  किया  गया  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :
 1975

 में  पश्चिम
 बंगाल  राज्य

 सरकार  ने  शिक्षा  मुशिदाबाद  से  प्राप्त एक
 नोट  भेजा  था  जिसमें

 जंगीपुर  सब  डिवीजन  तथा  इसके  साथ-साथ  फरक्का  सरोज  परियोजना  में  जल  निकास  अवरुद्ध  होने

 गौर
 जलमग्न  हो  जाने

 की  सुचना  दी  गई  थी
 |

 गौर  30-6-75  शर  .1-7-75  को  केन्द्र  ie  पश्चिम  बंगाल  के

 प्रतिभा  रियों  के  बीच  एक  बैठक  में  फरक्का  बराज  के  निर्माण  के  उपरान्त  जल  निकास  अवरुद्ध

 होने  झ्र ौर  जल  जमाव  हो  जाने  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  गई  थो  ।  बंशलोई  ae  पगला  नदियों
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 समस्या  के  सम्बन्ध  में  भी  चर्चा  की  गई  थी  ।  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  हुगली-भागी रथी  के  दाहिने

 तट  पर  मार्जिन  तट बन्ध  को  बंशलोई  ate  पगला  नदी  के  साथ-साथ  काफी  दुरी  तक  प्रति  प्रवाह
 में  चालू  रखा  जाए  जिससे  कि  बाढ़  का  पानो  इन  नदियों  के  माध्यम  से  इस  निचली  भूमि  में  प्रवेश

 नहीं  करेगा  ate  वर्षा  का  संचित  जल  जो  निकटवर्ती  क्षेत्रों  में  इकट्ठा  हो  जाता  है  उसे  बंशलोई  at

 पगला  नदियों  के  तटबंधों  में  दिये  गये  प्रवेश  द्वारों  के  दारा  निकाल  दिया  जाएगा  ।  यह  सिफारिश

 को  गई  थी  कि  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  दारा  स्कीम  तयार  की  जाए  |

 4-12-75  को  दिल्‍ली  में  हुई  बैठक  में  जिसमें  केन्द्र  पौर  राज्य  सरकार  के  संम्बन्धित

 अ्रधिकारियों ने  भाग  लिया  इस  .  समस्या  को  सन्तोषजनक  से  सुलझाते के  लिये  विभिन्न

 विकल्पों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।  इस  ata  पर  मतैक्य  था  कि  पोषक  नहर  को  कम  किये

 गये  पूर्ण  argia  स्तर  तक  भूमि  को  रणजीत  कर  जाये  ग्रोवर  क्षेत्र  को  मत्स्य

 मालिनी  सिचाई  प्रयोजनों  इत्यादि  के  लिये  विकसित  कर  लिया  जाये  |

 राज्य  सरकार  से  व्यक्त  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  प्रमी  तक  कोई  प्राप्त  न  हुई

 राष्ट्रीय  बाढ़  wart

 1071.  श्रोती  पावती  कुष्णा

 मी  रामावतार  द्यास्त्री

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 rf  योग  स्थापित  करने  का  निर्णय  कियां \  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  राष्टरीय  बाढ

 है  अरार

 यदि  तो  सधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  केदार  नाथ  fag) :  ()  site

 गत  20  वर्षों  के  दौरान  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  के  रूप  में  कार्यान्वयन  ave  निष्पादन  faa

 देश  के  विभिन्न  भाग
 क्ले  लिये  अपनाया  गया

 के  द्वारा  प्राप्त  अनुभव  के
 oa  पर  बाढ़ों  के

 सम्बन्ध  में  नीति  कौर  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  का  व्यापक  पूर्वावलोकन  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  बाढ़

 आयोग  का  गठन  करने  का  निर्णय  किय  गया  है  ।  आयोग  के  लिये  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रस्तावित  निर्देश

 इस  प्रकार  है

 (1)  1954  से  बाढ़  सुरक्षा  के  लिये  किए  गए  उपायों  का  पुनर्विलोकन  करना  प्रकार

 प्रभी  तक  किये  गये  उपायों  से  प्राप्त  लाभों  कौर  उनके  प्रभावशाली  होने  के  सम्बन्ध

 में  मूल्याकन  करना  ।

 (2)  गत  वर्षों  में  बायां  के  कारण  हुई  क्षति  का  विश्लेषण  करना  ale  उन  क्षेत्नों  का  पता

 लगाना  जिनके  लिये  बाढ़  सुरक्षा  उपायों  की  तत्काल  झ्रावश्यकता  है  ।

 (3)  देश  न॑  ogi  को  समस्या  के  सम्बन्ध  में
 ऐक

 व्यापक  मानें  प्रस्तुत  जिसमे  जल

 संसाधनों  के  इष्ट तम  fasta  शीर  बाढ़  नियंत्रण  करेंगे  के
 लिए  भूमि

 संरक्षण  ae  वनरोपण  की

 भूमिका
 शामिल  हो  ।
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 (4)  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  पर  लागत  ate  लाभों  का  विश्लेषण  करना  सनौर  बाढ़

 सुरक्षा  के  उपायों  हाथ  में  लेने  के  लिये  मापदण्ड  ale  उसके  लिये  साधन

 जुटाने  के  लिये  स्रोतों  का  सुझाव  देना  ।

 आयोग  से  यह  भी  wade  किया  गंवा  है  कि  ag  बाढ़  के  मैदानों  की  भूमि  को  उचित  ढंग  से

 प्रयोग  बाड़  सुरक्षा  कार्यों  का
 ग्रुप  क्षण  बाढ़  नियंत्रण

 के  लिये  प्रशासनिक  att  संगठनात्मक

 बाढ़  से  हुइ  क्षति  इत्यादि  को  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में  अपनाई  जाने  वाली  प्रक्रिया  के

 faa  सिफारिशें  करे  |

 आयोग  में  एक  चार  पूर्णकालिक  सदस्य  जो  बाढ़  नियंत्रण  कृषि

 श्रयंशास्त्र  के  विषयों
 पर  प्रतिनिधित्व  करेंगे  ौर  एक

 सदस्य-सचिव
 होंगे  ।  तीन  अंशकालिक  सदस्य

 होंगे  जो  देश  में  बाढ़ों  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करने  वाले  विभिन्न  सरकारी  संगठनोंਂ  का  प्रतिनिधित्व

 करेंगे ।

 अ्रायोग  को  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  अन्य  ब्योरे  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 सुवर्ण  रेखा  परियोजना

 1072.
 श्री  याम  सुन्दर  महापात्र  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  ae  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  उड़ीसा  ae  बिहार  के  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा  सुवर्ण  रेखा  परियोजना में  उपरि  भाग

 में  एक  ऐसे  जलाशय  के  निर्माण  की  व्यवस्था  है  जिससे  बाढ़.को  नियंत्रित  किया  जा

 यदि  तो  कितना  जल  में  इस  प्रकार  से  नियंत्रित  किया  जाएगा  ;

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  उड़ीसा  से  परामर्श  किये  बिना  ही  अपनी are  बांध

 बनाने  शुरू  कर  दिये  हैं  gle  क्या  इससे  उड़ीसा  की  बाढ़  रोक  क्षमता  पर  दुष्प्रभाव  पड़ेगा  ;

 सुवर्ण  रेखा  परियोजना  कुल  क्रिया  खं  aaa  कौर  उसमें  सम्बद्ध  राज्य

 सरकारों  भाग  कितना-कितना  है
 ?

 कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार नाथ  सुवण  रेखा  परियोजना

 के  सम्बन्ध  में  उड़ीसा  धौर  बिहार  के  मुख्य  मंत्रियों  के  मध्य  हुये  समझौते  में  चन्दीप  बांध  में
 4  लाख  एकड़  फुट  की  बाढ  कुशन  परिकल्पित  है  ।  उड़ीसा  में  राजघाट  के  निकट  रेलवे  पुल  पर  इस

 संचय  से  7.  5
 लाख़  क्यूसेक

 की  उच्चतम  बाढ़
 का

 5  लाख  क्यूसेक  तक  सामान्य हो  जाने
 की  सम्भावना

 gag  रेखा  परियोजना  पर  पश्चिम  बंगाल  के  साथ  समझौते  को  श्रन्तिभ  रूप  दिया  जाना

 at

 {q)  प्राचीन  बंगाल  की  राज्य  सरकार  ने  है  कि  उन्होंने  सुवर्ण  रेखा  के  बाएं

 तट  पर
 श्रमी  तक  तट बन्ध के  निर्माण  काय  प्रारम्भ  नहीं  किया है  ।

 (7)  बिहार  सरकार  के  द्वारा  तैयार  गई  सुवा-रेखा  बहुद्देश्यीय  परियोजना  को  कुल  लागत

 120
 करोड़  पये  ज़िहार  उड़ीसा  ौर  पश्चिम  राज्यों  लागत  बटवारे

 को  ad  तक  हल  नहीं  किया  गया  है  ।
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 1073.  श्री  रामावतार  दंश स्त्री  द  कया  संसदीय कार्य  मंत्री  यह  बताने की  sor  करेंगे

 किः

 विभिन्न  मंत्रालयों  से  सम्बद्ध  सलाहकार  समितियों  की  नियुक्ति  करते  समय  सरकार  ने

 किंन  उद्देश्यों  को  ध्यान  में  रखा  था  ;

 क्या  ये  समितियां  उन  उद्देश्यों  को  पुरा  कर  रही  हैं  ;

 क्या  सरकार  उनके  निणंयों  को  क्रियान्वित  करती  है  ;  शौर

 यदि  तो  सरकार  इन  समितियों  को  किस  प्रकार  प्रभावकारी  बनाना  चाहती  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रों  के०  :  इन  समितियों  को  गठन  का  करने  श्रन्तनिहित
 *

 लक्ष्य  मंत्रियों  कौर  सरकार  के  वरिष्ट  अघिकारियों  के  बीच
 नीतियों  के  सिद्धान्तों

 श्र  सदस्यों तथा  प्रशासनिक  विभागों  के  कार्यचालन के  सम्बन्ध  में  ऐसे  ढंग  से  जो

 सदन  में  व्यवहार  नहीं  श्रौपंचारिक  sat  करने  के  लिए  एक  मंच  प्रदान  करेगा  था  ;

 इन  समितियों  की  बैठकों  की  संख्या  कौर  उनमें  संसद  सदस्यों  की  उपस्थिति  का

 अ्रवलोकन
 करने  यह  आशा  की  जाती

 है
 कि

 ये
 समितियां  पर्याप्त

 रूप
 से  उस  उद्देश्य को  पूरा

 कर  रही  हैं  ;

 की  व्यवस्थाओं  के  अधीन  उन  समितियों  में  लिये  गये  निर्णयों  को

 यथासम्भव  क्रियान्वित  किया  जाता है  ;  are

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 |

 Sugar  Production

 1074.  Shr.  {  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Agriculeure  and  Irrigation
 ६  pleaséd  to's  tate:

 (७)  whether  the  sugarcate  crushing  work  in  the  sugar  mills  of  almost  ali  the  States  is
 overt;

 (b)  if  so.  total  sugar  production  this  year;

 (c)  whether  the  production  of  sugar  is  lower  than  that  of  last  year;  and

 (4)  if  so,  reasons  therefor  and  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  remove  the

 CHESES:
 cred

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture &  Irrigation  (Shri  Shah
 Nawaz  Khan),  (8)  Out  of  the  total  of  251  factories  which  Went  into  production  in  1975-76
 Season,  184  Were  reported  to  be  still  in  operation  on  the  17th  March,  1976.

 (b)  The  total  production  up  to  7th
 March,

 1976  Was  about  31°41  lakh  tonnes,

 (c)  Yes,  Sir,  by  about  56,000  connes.

 The  production  of  sugar  is  significantly  lower  mainly  in
 Tamil  Nadu,  Uttar  Pradesh

 and  Bihar  compared  to  that  of  last  season.  In  Tamil  Nadu  it  is  because  of  lesser  availability
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 of  cate  due  to  drought  last  year.  In  U.P.  and  Bihar,  the  start  of  crushing  was  delayed  due  to
 delayed  maturity  of  cate  following  continued  monsoon  rains  in  those  States.  Further  it  is  re-

 rted  that  because  of  lack  of  timely  and  well  spread  winter  rains,  the  recovery  has  gone  down
 $  these  reasons  are  connected  with  weather,  there  is  mo  help  for  it..

 गंगा-कावेरी  महर  जाइन

 1075.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  कृषि  शौर  सिखाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गंगा-कावेरी  नहर  योजना  कभी  स्थगित  कर  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  इस  नहर  व्यवस्था  का  डिजाइन  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति

 हुई है
 '
 att

 यदि  स्थगित  करे  दी  गई  है  तो  ऐसा  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कुकी  र  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :  जी  नहीं  ।

 यह  म्रावश्यक  समझा  गया  है  कि  विभिन्न  उपबेसिनों  ate  क्षेत्रों  में  जल  के

 फ़ालतू  कौर  कमी  की  स्थिति  का  अध्ययन  गम्भीरता  युवक  कर  जाये  a  जल  को

 बेसिन  कौर  ware  पर  ट्रान्सफर  करने  के  लिये  प्राथमिकता  को  सुनिश्चित  किया

 जिसका  एक  भाग  गंगा  कौर  कावेरी  को  जोड़ना  हो  सकता  है  ।  पांचवीं  योजना  के  दौरान  इन  शभ्रध्ययनों

 को  हाथ  में  लेने  के  2.  45  करोड़  रूपये  के  प्राक्कलन  को  अनुमोदित  किया  गया  है  भ्र ौर

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  आवश्यक  संगठन  की  स्थापना  कर  दी  है  ।

 ये  श्रत्वेषण  ate  अध्ययन  aaa  प्रकृति  के  अ्रनुसार  दीर्घगामी  हैं  ale  उनमें  काफ़ी  समय

 लगेगा ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 समुद्र  विज्ञान  का  पढ़ाया  जाना

 "1076.  श्री  पी०  रंगनाथ  दीनार  :  क्या  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  किसी  ares  ने  समुद्र  के  बारे  में  mem  विषयों  के  साथ-साथ  समुद्र-विज्ञान

 पढ़ाया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  पढ़ाये  जाने  वाले  विषयों  की  संक्षिप्त  रूप  रेखा
 क्या  है  ;  झ्र ौर

 क्या  इन  विषयों  को  रीजनल  इंजीनियरिंग  सुरतकल  में  पढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 a है  ? ट

 समाज  कल्याण  ale  संस्कृति  मंत्री  नुरुल  कौर

 समुद्री-विज्ञान  से  सम्बन्धित  कुछ  पतलूनों  के  अध्ययन  को  कई  विश्वविद्यालयों  तथा  प्रोद्योगिकी  उंस्थाश्यों
 में  समुद्री  समुद्री  समुद्री  समुद्री  समुद्री

 संरचनाओं  car  भूभौतिकी  अध्ययन  के  एक  भाग  के  रूप
 में

 शामिल  किया  गया  है  ।
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 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पल्

 sar  कालेज  में  समुद्री  स ंरचनायों  में  उत्तर-स्नातक  डिग्री  कार्यक्रम  में

 समुद्री-विज्ञान  के  भौतिक  तथा  इंजीनियरी  पतलूनों  को  पाया  जा  रहा  हैं  ।

 सभा-पटल  पर  ७  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 लोक  ara  तमिलनाडु  संशोधन  1976  तथा

 विलायक  निलम्बित  बीतेगी  मेदा  ate  खाद्य  भ्रष्टा  संशोधन

 1976

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ave  नवाज  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता हूं
 ——_—

 (1)  तमिलनाडू  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976  को

 जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  संविधान  के

 अनुच्छेद  213  (2)  के  उपबंधों  के  rate  लोक  वक्फ

 संशोधन  1976  (1976  का
 तमिलनाडु

 अध्यादेश  संख्या  6)  तथा  भ्रंग्रेजी  को  एक  जो

 नाइड के  राज्यपाल  द्वारा  3  976  को  प्रख्यापित  किया  गया

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 (2)  mame  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अ्रन्तगंतਂ

 विलायक  नियमित  वित् तै लित  wat  कौर  खाद्य  ग्रेटा  संशोधन

 1976  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  6

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सासानी  112  (=)  #

 प्रकाशित  gat  था  ।

 में  रखा गया  ।  देखिये  संख्या  76]

 sata  तोसरा  संशोधन  आदेश  1976  तथा  झा  प्रदेश  राज्य  कृषि  उद्योग

 निगम  लिमिटेड  हैदराबाद  की  30  1972  को  समाप्त  अवधि

 का  वाचिक  प्रतिवेदन  ।

 कुकी  तथा  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभुदास  पटेल )
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  :--

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  3  की  उपधारा  (6)  के  भ्रन्तगंत

 sawn  )  तीसरा  संशोधन  1976  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )

 की  एक  जो  दिनांक  «4  1976  के  भारत के
 राजपत्र  में  प्र धि सुचना

 संख्या  सासानी  11015)  में  प्रकाशित  gat  था  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  6]
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 (Saka)

 Se  a

 प्रभ दास

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1) के

 ग्रसित  wey  प्रदेश  राज्य  कृषि-उद्योग  निगम  हैदराबाद  की

 30  1972  को  समाप्त  हुई  श्रवंधि के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा

 अंगेजी  संस्करण  कीं  एक  लेखा परी गीत  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 उपयुक्त  उल्लिखित  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  sear

 संस्करण )  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी  ०-10486/7  6]

 भारत  क  नियंत्रक  का  वर्ष  1973-74

 का  tien  प्रतिवेदन  (  भाग  2)

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ती  सुशीला  रोहतगी  :  मैं  संविधान  &  अनुच्छेद

 1973-74  के 151  (1)  के  अंतगर्त  भारत  क  निपंत्रक-महालेबा-परोक्षक  के  वर्ष

 अनुपूरक

 प्रतिवदन  2)  व  सरकार  तथा  भ्रंप्रेजी  की

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखती हूं  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  195.7  के  अन्तर्गत  दिनांक  22  1976  का  रादेश

 दिल्ली  नगर  निगम  af मह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसीन )

 1957  को  घारा  490  को  उपधारा  (3)  के  सामान्य  खण्ड  1897,

 कोठारी  21  क  साथ  पठित  दिल्‍ली  नगर  निगम  1957  की  घ।रा  490  की  उपधारा

 (1)  के  धन्तंगंत जारी  किये  गये  दिनांक  22  1976  के  झा दश  तथा  भ्रंग्रेजी

 की  एक
 जो  दिनांक  22  1976

 के
 दिल्‍ली  राज पत्न  में

 प्रकाशित  हश्र  था

 पटल  पर  रखता  हु  ।

 में  रखा  मचा  ।  देखिए  संख्या  एल  o"FYo  10488/76]

 लोक  लेखा  समिति  का  प्रतिवेदन

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 198  वां  प्रतिगत

 eat  wo  मत  उत्तर  शि गव ) द  :  की  खरीद  ध्रापूि  के

 में  भारत  नियंतक-महालेखापरीक्षक  के  वर्ष
 1972-73  के  संघ

 सरकार  के  पैरा  43  पर  लेखा  समिति  के  137  दें  प्रतिवेदन  में  दी  गई

 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  dares  क  बारे  में  समिति  का  198  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता  हु
 ।
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 पिचें  22;  1976  अनुदानों की  अनुपूरक  मांगें

 (afraarg )

 1975-76

 सरकारी  उनकों  सम्बन्धों  साधती

 COMMITTE  ON  PUBLIC  UNDERTAKINGS

 7oat  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही  सारांश

 7.  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही  सारो  ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  मैं  सरकारी  उपक्रमों  संम्बन्धी  समिति  का  निम्नलिखित

 वेदन  तथा  कार्यवाही  सारांश  प्रस्तुत  करता  हूं
 :--

 चलचित्र  वित्त  लिमिटेड  पर  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  का

 ग9वां  प्रतिवेदन  |

 उपर्युक्त  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  समिति  कीं  बैठकों  के  कार्यवाही  सारांश  |

 सदस्य  को  गिरफ्तारी

 ARREST  OF  MEMBER

 झिझक  महोदय
 :

 मैं  सभा  को  सुचित  करता हूं  कि  मैंने  ज़िला  बिहार  a

 दिनांक  20  1976  निम्नलिखित  टेलीप्रिन्टर  संदेश  प्राप्त  किया  है  :--.

 | ५ नसं  सादर  सूचित  करना  है  कि  श्री  रामावतार  लोक  सभा  को  राज

 20  1976  को  जत  वहू  भारत  रक्षा  frat  के  नियम  69(1)  के  अत्यंत

 त्र  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  144  के  eats  जारी  की  गई  निषेधाज्ञा

 के  उल्लंघन  में  ada  जलसा  wt  रहे थे  झांझा  में  गिरफ्तार  कियां

 गंवा  ।"

 el

 सदस्य  का  स्यतग फ्त्र

 RESIGNATION  BY  MEMBER

 mera  महोदय  :  मैं
 की  सुचित  करता

 कि  बिहार के  बांका  निर्वाचन  क्षेत्र  से

 निर्वाचित  श्री  aa  ने  लोक  सभा  नलके में श्रपने  स्थान  से  त्यागपत्र दे  दिया  है  are  मैंने

 उनका  त्यागपत्र  22  1976  से  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 अनुदानों  को  श्रीपुर  मांगें

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (TAMIL  NADU),  1975-76

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री -  सुशीला  :  मैं  क  1975-76  के  लिये

 तमिलनाडु  राज्य
 के  सम्बन्ध में  श्रनुदार्नों  की  अनुपूरक  मांगों  का  एक  विवरण  प्रस्तुत  करती  हुं  ।

 a  |  —
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 eee

 सामान्य  चर्या

 GENERAL  BUDGET,  DISCUSSION

 mena  सहोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  mada  करता  हूं  कि  वे  सात  या  ars  मिनट  से

 अधिक  समय  न  लें  |

 Shri  Mulki  Raj  Saini(Dehra  Dun):  There  is  .a  deficit  of  320  crores  in  the  budget  and
 according  to  economists,  this  deficit  is  very  heavy.  This  budgetis  being  presented  at  atime  when
 prices  have  stabilised.

 Plan  expenditure  for  1976-77  is  52  crores  which  is  31  per  cent  more  than  1975-76.
 Maximum  amount  has  been  earmarked  for  development.  The  budget  is  really  encouraging.

 Consumers  have  been  given  so  many  reliefs  by  way  of  exempting  articles  and  commcdities
 of  daily  use  from  Taxation.  Taxes  have  been  reduced  on  items  like  Television,  Refrigerator,
 Airconditioners,  water  coolers,  Tyre  Tubes  etc.  étc.,  whichis  2  welcome  step.  The  Government
 should  see  to  it  that  the  relief  whichis  being  given,  really  reaches  the  consumers.

 Crtain  Income  Tax  concessions  have  also  been  given.  Writers,  Dramatists,  Actors  and
 Musicians  have  also  been  allowed  some  income  tax

 concessions.

 Tais  has  yielded  good  results  and  so  many  bad  things  have  come  to  anend.  The  credit
 for  this  goes  to  our  leader  Shrimati  Indira  Gandhi  and  to  our  Finance  Minister  and  to  the  Cabinet
 also  for  implem:nting  the  programme  seriously.  The  very  bureaucracy  which  was  criticised
 ‘sharply  has  com?  forward  and  have  seized  goods  worth  several  lakhs  of  rupees.  Schemes  for
 giving  incentives  and  prizes  to  such  dedicated  employees  should  continue  to  be  encouraged.

 Tae  em2rg2ncy  has  created  a  spirit  amongst  our  officers  of  district  leveland  bélow  district
 level  to  work  hard.  The  process  of  screening  of  such  employees  should  continue  to  be  enforced.

 But The  r2ductionin  prices  of  fertilizers  has  given  concessions  worth  105  crores  to  farmers
 during  the  past  few  years  the  costs  of  irrigation,  land  revenue  have  gone  up.  So  the  prices  of  agri-
 cu.jtural  produce  are  not  There  is  absence  of  education  and  employment  oppor-
 tunities  in  the  villages§which  constitute  about  80%  of  this  country’s  population.  Whatever
 roads  etc.  are  build  in  villages  these  are  done  to  cater  the  meeds  of  cities.  Certain  econcmists
 are  of  the  view  that  if  we  are  serious  to  end  poverty  in  the  country  we  would  have  to  undertake
 the  schemes  for  village  development.  Apart  from  water  and  electricity  the  third  requirement
 for  village  development  are  roads.  With  the  increase  in  means  of  communication  would
 create  more  avenues  for  employment  etc.

 I  would  like  to  point  out  that  there  are  various  difficulties  in  the  implementation  of  20  point
 programme  among  e  Harijans  and  backward  classes.  The  people  responsible  for  ccmmitting
 atrocities  towards  Harijans  should  be  punished.

 श्री  art  प्रवाल
 चुनाव  से  पूर्व  के  वर्ष  का  ag  बजट  बिल्कुल

 उत्साहजनक  नहीं  है  के  लोग  wa  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  गये
 हैं  कि  सरकार  a  कुछ

 अपेक्षा  नहीं  करते  क्योंकि  उसने  वायदों को  नहीं  निभाया  है  ।  राज  राजनीतिक  वातावरण

 ऐसा  बन  गया  है  कि  घुटन  कौर  निराशा  महसुस  होती  लोग  बिल्कुल  खुश  नहीं

 हैं  क्योंकि  वे  अधिक  रहतीं  की  ara  कर  रहे  थे  ।  बजट  से  पूर्व  लोगों  की  जो  are  थीं

 उन  पर  पानी  फिर  गया  है

 हमारी  वित्तीय  व्यवस्था  संतोषजनक  नहीं  है  ।  पिछले  दो  दर्शकों  में  पहली  बार  नृत्यों

 में  स्थिरता  भाई  है  ।  अनाज  उत्पादन  काफी  बढ  गया  है  कच्चे  माल

 की  समाप्त  हो  गई  वित्त  .  मंत्री  को  वित्तीय  राहत  देने  का

 बरच्छा  अवसर  मिला  था  ।  प्रयत्न  करने  पर  भी  aa  इसमें  फलता  नहीं  प्राप्त  कर  सके
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 मुद्रा  स्फीति  को  सफलतापूर्वक  रोका  जा  सका  जनता  पर  307  करोड़  रुपये

 के  करों  का  भार  डाला  गया  है  जिनमें  से  80  करोड़  रुपये  रेल  भाड़े  के  तथा  140  करोड़

 रुपये  डाक  दरों  में  वृद्धि  करके  लगाये  गये  1974-75  में  बजट  में  247  करोड़  का

 घाटा  था  1975-76  में  490  करोड़  हो  गया  था  1976-77  में  यह  320  करोड़

 रुपये रखा  गया  है  ।

 सरकार  ने  ग्र नाज़  के  आयात  तथा  उकेरा  के  वितरण  के  दायित्व  को
 बैंकों

 पर  छोड़  दिया  है  ।

 धन  की  वर्ष  1974-75 में  11222  करोड़  से  बढ़कर  1975-76 में  12404

 करोड़ रुपए  हो  गई  है  ।  इस  बजट  में  परिव्यय  की  राशि  में  वृद्धि  सबसे  बड़ी  उपलब्धि  है  ।  वर्ष  197  5-76

 के  6100  करोड़  के  परिव्यय  के  स्थान पर  1976-77  में  7852. 00  करोड़  रुपए  रखा  गया  है  ।

 यह  वृद्धि  31.  6  प्रतिशत  बैठती  है  ।  आयोजित  श्रेय-व्यवस्था  में  इसका  कोई  उदाहरण  नहीं  है  ।  लेकिन  हम

 यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इसका  वित्त  पोषण  कैसे  होगा  कौर  इस  राशि  का  उपयोग  कैसे  होगा  ।

 इसका  वित्त  पोषण  सार्वजनिक  बचतों  के  माध्यम  से  नहीं  होगा  क्योंकि  राजस्व  में  प्राप्तियां  8022

 करोड़ रुपए  से  बढ़कर  8172  अर्थात  1341  करोड़  ales  हुई  है  इसका  वित्त  पोषण  1341  करोड़

 रुपए  को  विदेशी  सहायता  तथा  535  करोड़  रुपए  बाजार  ऋणों  तथा  320  रुपए  के  बजट  घाटे से

 होगा  ।  विदेशी  सहायता की  प्राप्ति में  अनिश्चितता  के  कारण  यह  भी  निश्चित है  कि  क्या  योजना

 परिव्यय  के  लिये  31.  6  प्रतिशत  संसाधन  जुटाना  सम्भव  हो  सकेगा  श्रथवा
 नहीं

 ।

 maa  की  अधिकतम  सीमा  77  प्रतिशत  से  घटाकर  66  प्रतिशत  कर  दी  गई  है  ।  इसी  तरह

 धन
 कर

 भी
 घटा  दिया  गया  है

 ।
 परन्तु  इससे  हमें

 52
 करोड़  रुपए

 की
 उपलब्धि  होगी  अतएव  राजस्व  में

 कोई  हा  नि  नहीं  होगी
 ।

 ae  युक्तियुक्त  नहीं  है
 ।  सभी  लोगों  का  मत  है  कि  यदि

 सरकार  वास्तव में  कोई

 ऐसी  नीति  बनाना  चाहती  है  जिससे  देश  में  काला  धन  न  रहे  कौर  ईमानदार  व्यक्ति  करों  का  भुगतान  करें

 ती
 करों

 की  अधिकतम  दर
 50

 प्रतिशत  से  झ्र धिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 समाज  के  सिध्दान्त  लोगों  को  श्रनिवायं  जमा  योजना  में  अधिक  देर  तक  पैसा  जमा  करना  पड़ेगा  ।

 अनिवार्य  जमा  योजना  कौर एक  ag  के  लिये  जारी  रखी  जा  रही  है  प्रौढ़  इससे  सम्भध्रान्त  वर्ग  से  80

 करोड़  रुपए  की  राशि  प्राप्त  होगी  ।  श्रीनिवास  जमा  योजना  के  समूचे  प्रश्न  पर  पुरविक़ार  किया  जाना

 चाहिए  ।  इसे  जितना  शीघ्र  समाप्त  किया  जायेगा  उतना  ही  अच्छा  होगा  ।

 कराधान  की  विंमान  दरें  बहुत  ऊंची  हैं  ।  कुछ  मामलों  में  तो  लोग  पपनी  प्राय  पर  300  प्रतिशत

 कर  दे  रहे  हैं  ।  सरकार  को  किसी  भी  करदाता  पर  समग्र  रूप  से  80  प्रतिशत  से  प्रतीक  कर  नहीं  लेना

 चाहिए  ।

 इस  बजट  को  धनी  व्यक्तियों  का  समाजवादी  गरीब  व्यक्ति  का  बजट  शादी  कहा

 गया  है  ।  परन्तु  वास्तव  में  यह  बजट  ऐसा  नहीं  है  ।  करों  में  थोड़ी
 सी

 छूटें  दी  गई  हैं  जबकि  आयात  पर

 बहुत  अधिक  शुल्क  लगाये  गये  हैं  ।  इस  प्रकार  के  कार्यों  से  कुछ  लाभ  नहीं  हो  सकता
 |

 उत्पादन  शुल्क

 1950-51 में  52  करोड़ रुपए  था  जो  1976-77 में  4100  करोड़  रुपए  हो  गया  है  ।  वित्त में  उसमें

 कम से  कम  10  प्रतिशत  की  रियायत  देना  चाहिये  ।  यदि  औद्योगिक  वृद्धि  की  दर  को  बढ़ा  कर  9 प्रतिशत

 कर  दिया  जाता है  तो  सरकार को  700  करोड़  रुपए  उपलब्ध  होंगे  ।  मुझे समझ  में  नहीं  प्राता  कि

 शरीक  विकास  के  लिये  सभी  सम्भव  उपाय  क्यों  नहीं  बरते  जाते  |
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 न्यूनतम  राय  ay  सम्बन्ध  में  इस  बजट  में  कुछ  भी  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  वर्ग  को

 कोई  राहत  नहीं  दी  गई  ।  हमें  ara थी  कि  faa  मंत्री  कर  छुट  की  सीमा  10,000 रुपए  कर  देंगे  ।

 ५  तुरन्त यह  छूट  10,000  रुपए  कर  देनी  चाहिए  ।  जिनके  दो  या  कम  बच्चे हैं  उन्हें  यह  छूट

 12,000  रुपए  दी  जानी  चाहिए  ।  वित्तीय  कार्यक्रम  को  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  साथ

 जोड़  दिया  जानों  चाहिए  ।

 घरेलू  बचतों  को  बढ़ाने  के  बारे  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।  12 प्रतिशत बचत  में  से  7
 प्रतिशत  छोटे  व्यक्तियों से  प्राप्त  होता  लाभांशों पर  छूट  सीमा  3000 से  बढ़ाकर  6000 कर  देनी

 चाहिए  |
 वित्त  मंत्री ने  पैट्रोल  पर  10  पैसे  प्रति  लिटर  ate  डीजल

 पर
 50  पैसे  प्रति  लिटर  वृद्धि

 की

 शक्ति  प्राप्त  कर  ली  है
 ।

 लेकिन  हमारा  मंत  है
 कि  यदि हम  श्री-व्यवस्था में  सुधार  करना  चाहते  हैं  तो

 पैट्रोल  का  मूल्य  कम  करना  पैट्रोल के  मूल्य  में  रुपए  प्रति  लिटर  कम
 न

 करने  में  कोई
 औचित्य  नहीं है  ।

 कागज  उद्योग  पर  जिसमें  थोड़ी  सी  पूंजी  लेगी  है  वित्त  मंत्री ने  20  करोड़  रुपए  का  उत्पादन

 शुल्क  लगाया  है  ।  इस  प्रस्ताव  पर  फिर  से  विचार  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  पटकथा  उद्योग  पर

 कुप्रभाव  पड़ेगा  ।  वित्त  मन्त्री  ने  गम्भीर  रूप  से  रोगी  व्यक्तियों  को  भी  नहीं  छोड़ा  है  ।  उन  पर  भी  18.  2

 करोड़  रुपए  का  युवक  लगाया  गया  है  ।  देश  की  समस्या  संसाधनों  को  करने  की  नहीं  है  अपितु  नई

 सम्पत्ति पैदा  करने  की

 पिछले  में  प्रति  व्यक्ति  राय  में  एक  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  जबकि  लक्ष्य  3  प्रतिशत का  रखा

 गयीं  थां  ।  157  4--768  में  मूल्यों  में  80  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  तथा  प्रतिकूल  व्यापार  eat  1046

 बेरी  यश  का  रहें  जिससे  जनता  की  क्रय  शक्ति  में  पर्याप्त  कमी  भाई  ।  रिजर्वों बैंक  के  झ्रांकड़ो  के  श्रदुसार

 गरीबी  से  निचले  स्तर  के  लोगों  ar  प्रतिशत  1966 में  40  था  जो  वर्ष  1975-76 में  66  प्रतिशत हो

 गया
 ।

 बेरोजगारी  इतनी  बढ़  रही  है  कि  प्रतिशत  50  लाख लाख  रोजगार  चाहने  वाले  बढ़  जाते  हैं  जबकि  रोजगार

 arian  केवल  कुछ  हजार  हीं  है  प्रगतिशील  दशक  में  हरी
 क्रान्ति  के  बावजूद  शामें  उत्पादनों  में

 केवल  1  प्रतिशत  प्रति  te  की  वृद्धि  हुई  यदि  श्रमिक  स्थिति  इसी  तेंजी
 से

 गिरती  रही

 तो  इंस  शताब्दी  के  oer  तंक  दे  की  जनसख्या  100  करोड़ हो  जायेगी  तथा  हर  एक  व्यक्ति  गरीबी

 के
 निचले  स्तर  पर  पहुंच  जायेगा  ।

 यदि  हमें  अपने  श्रमिक  लक्ष्य  पुरे  करने  हैं  तो  जनता  की  रचनात्मक  प्रतिमानों  का  सदुपयोग

 करना  गत  27  वर्ष  में  जिस  वित्तीय  नीति  का
 पालन  किया  जाता  रहां  है  पार्थिक  श्रायोजना

 इस  प्रकार  की  होनी  चाहिए  जिससे  कि  देश  के  सभी  नागरिकों  का  जीवन  स्तर  इस  शताब्दी  के

 wed  तक  पश्चिमी  देशों दे  समान हो  जाए  |

 750  राजिंदर  पैदा  कर  ग्रामीण  क्षेत्र  का  '  विकास  करनें  की  सरकार  की  नीति  र

 उचिंत  परन्तु  यहं  भीं  सही  हैं  कि  ग्रामीण  जनजीवन  में  हम  सब
 तक

 कोई  बड़ा  परिवर्तन  नहीं
 ला

 सकत

 तक  इसके  साथ  व्यापक  ग्रेमी  ण  कार्यक्रम  कों  नहीं  चलाया जातीं  ।

 |.  के  उपयोग  को  बड़ावा  भूमि  सुधारों  को  तेजी  से  लागू  करने  तथा  साथ  ही  सिचाई
 की

 संम्भावनाश्रों  को  ब्रढोंनें  को  सरकार  का  प्रयत्न  सराहनीय  है  ।  परन्तु  इसमें  श्रमिक  सफ़लता  adi  faa

 सकतीं  क्योंकि  किसान  को  अधिक  उत्पादन  के  प्रति  कतई  उत्साह  नहीं  है  सरकार  द्वारा
 105

 रुपए  प्रति

 क्विंटल  वसूली  मुख्य  देने  पर  भी  हरी  मूल्य  देश  भर  में  गिरे  मुख्य  मस्ती  era  निर्णय  बदलें  कौर  वसूली

 मलय  105  रुपए  से  बढ़ाकर  110  रुपए कर  दें  ।

 च्
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 fe  मजदूरों  की  न्यूनतम  मजदूरी  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तो  ऋषि

 उत्पादन  10.  8  करोड़  टन  से  नहीं  बढ़  सकता

 सटकारी  क्षेत्र  में  पंजी  नियोजन  के  लिये  25  प्रतिशत  की  छट  गई  है  ।  मुद्रास्फीति  को  रोकने

 के  उद्देश्य  से  वित्त  मन्त्री  बैंक  दर  कम  करने  को  तैयार  नहीं  हैं  ।  परन्तु इसे  9  प्रतिशत से  घटाकर  8  प्रतिशत

 करना अत्यावश्यक है  ।  ऋण  की  दर  16.  5  से  घटा कर  16  प्रतिशत  की  जाये  ।  ऋण  पर  नियन्त्रण

 लगाने  से  उत्पादन  में  कमी  नहीं  रानी  चाहिए  ।  कुछ  चुने  हुए  कार्यों  के  लिये  ऋण  मिलना  श्राधिक

 उन्नति  के  लिये  भ्रत्यावश्यक है  ।

 यह  सही  है  कि  इस
 समय  मुख्य  स्थिर  हैं

 |
 कुछ  मामलों  में  उनमें  कमी

 भी  प्रा
 रही  है

 ।  परन्तु  उयों

 ही  1000  करोड़  रुपये  परिचालन  में  करायेंगे  शौर  प्रगति  दर  में  2  प्रिया  2.  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  होगी

 तो
 1976  के  ara  तक  म्यों  में  10.15  प्रतिशत वृद्धि  हो  जायेगी  ।

 आत्मनिर्भरता  अब  हमारा  उद्देश्य  नहीं  रहा  क्योंकि  योजना  परिव्यय  का  अधिकांश  विदेशी

 सहायता  द्वारा  जुटाया  जा  रहा  है  ।  लोकतान्त्रिक  समाजवाद  भ्र ौर  विकेन्द्रीयड्वात  ग्रामीण  अ्रथे-व्यवस्था

 खुले  वातावरण  में  ही  पनपती  है  ।  राज  लोकतन्त्र  का  स्थान  फासिस्टवाद  ने  ले  लिया  प्रेस

 तथा  न्यायपालिका  की  शक्तियों  में  बहुत  कमी  कराई  है  ।  राज  हम  अपने ही  माल  को  पसन्द  नहीं  करते  |

 कृषि  मजदूरों  को  पर्याप्त  वेतन  नहीं  मिल  रहे  ।  मुद्रा  स्थिति  की  पूंजी  व्यवस्था  से  काम  नहीं  चल  सकता  ।

 इससे  केवल  बे  रोजगारी  कौर  भ्रष्टाचार  ही  बढेगा  |  जितनी  जल्दी  यह  प्रवृत्ति  बदले
 उतना  ही

 हमारे  देश  के  भविष्य  निर्माण  के  लिये  अच्छा  होगा  ।

 श्रीमती  साया  राय  मैं  इस  बजट का  समर्थन  करती हं  श्र  वित्त  मंत्री  ने

 कई  वर्षों  बाद  जो  सूझबूझ  का  परिचय  दिया  है  उसके  लिए  मैं  उन्हें  बधाई  देती हूं  ।  यह  शिकायत

 कीं  गई  है  कि  यह  घाटे  का  बजट  क्यों  लेकिन  जिन  ofefertcat & ea qt F a ast से  हम  गजरे  हैं  प्रौढ़  गजर

 रहे  हैं  उन्हें  देखते  हुए  ऐसा  कहना  दीक  नहीं
 ।  पिछले  दिनों  में  तेल

 की
 कीमतें  ही  कितनी  बढ़ी  हैं  ?

 मुझ  से  पुर्व  वक्ता
 ने

 निगम
 कर

 का
 उल्लेख  करते  हुए  कहा  है  कि  व/स्तव  में  राहत  कुछ

 नहीं  मिली  है  क्योंकि  यह  कर  55  प्रतिशत से  बढ़कर  75  प्रतिशत तक  हो  गया  लेकिन ये  areas

 बिलकुल  काल्पनिक  भारतीय  रिज  बैंक  ने  गहन  अध्ययन  के  बाद  पता  लगाया  है  कि  वास्तव

 में  यह  कर  40  प्रतिशत  के  खास-पास  रहता  इसलिए  कर  कम
 करने

 की
 कोई  बात  ही  नहीं है  ।

 फिर  उन्होंने  कार  की  सिफारिश  स्वीकार  करने  की  बात  कही  है  जिससे  कर  अपवंचन  रुक

 आयेगा  ।  परन्तु  मैं  समझती  हं  कि  म्रावश्यकता  राष्ट्रीय  चरित्र  में  परिवर्तन  की  है  ।

 बजट  केवल  wa  शौर  व्यय  का  लेखा-जोखा  ही  नहीं  होता  we  तो  एक  ऐसा  वस्त्र है

 जशिप्तके  जरिये  विकास  को  dia  किया  आ  सकता  है  ग्रोवर  सथ  ही  स.थ  विकास  समान  रूप  से

 किया  जाने  में  थी  सहायता  मिलती  है  ।

 स्त  प्रा वश्य कता  इस  बात  की  है  कि  एस  क्षेत्र  या  ऐसे  कार्य  छांट  लिये  जायें  जिन्हें  प्राथमिकता

 दी  जानी  से  अधिक  संसाधन  प्राप्त हो  जहां  तीव्र  विकास हो  सके  ऐसे  क्षेत्रों  को

 प्राथमिकता  जनी  चाहिए  ak  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  समाज  के  दुल  at  को

 बजट  के  माध्यम  से  ऊपर  उठने  के  श्रब्रसर  प्राप्त हो  सके  ।  इस  दृष्टि  से  वित्त  मंत्री  बंधाई  के

 पात्र हैं  ।
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 [  श्रीमती  माया  राय  ]

 फिर  भी  सुधार  की  भूजाइश  हमेशा  रहती  सम्भवत या  दुबई  वर्ग  को  अधिक  र  हत

 दी  जानी  चाहिए  थी  ।  लेकिन  एकदम  तो  कुछ  हो  नहों  सकता  ।  अघिक  प्रभावी  क्य  के  लिये  अधिक

 गच  frat  att  समय  की  आवश्यकता  है  ।  हमें-प्राशि  है  कि  शीघ्र  ही  इस  विषय  में  a  ag

 किया  जायेगा  |

 इस  बजट  ने  बहुत  सी  चीजों  की  मांग  बाजार  में  पैदा  कर  दी  यह  बजट  निवेशोन्मख

 उपभोक्ता  acquit  के  मूल्यों  में  पहले  ही  कमी  हुई  है  भ्र ौर  के  कुछ  वर्गों  को  तुरंत  ही

 राहत  मिली  कई  वस्तुद्नों  पर  उत्पाद  शल्क  कम  कर  दिया  गया  करों की  दरों  में  मी

 की  गई  है  जिसका  wa  यह  है  कि  लोगों  की  क्रय  शीत  बढ़ी  है  जिससे  की  मांग  में  वृद्धि

 हुई  हमारा  भी  यह  काव्य  हो  जातीं  है  कि  ईमानद।/री  से  कर  करें  कौर  कर  अपवंचन

 से  बचें  ।  हमारे  राष्ट्रीय  चरित्र  का  यह  एक  गण  होना  हिए

 बजट  में  उत्पादन  तथा  निवेश  बढ़ाने  पर  जोर  गया  है  ।  उत्पाद  शतक  पन

 मांग  पैदा  करने  के  अतिरिक्त  वित्त  मंत्री  ने  सकती  कपड़ा  सीमेंट  ate  इ  जी  नियति

 उद्योगों  का  झ्राई०डी oF]  कराई  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  के  माध्यम  से  श्राधनिकीकरण  करने

 हेतु  साधनों  उपलब्ध  कराया  लेकिन  इस  मामले  में  भी  कुछ  किया  जाना  शेष  हैं  ।  ये  ऋण

 ब्याज  की  रियायती  दरों  पर  दिये  जायें  और  वापसी  के  लिए  10  से  15  वर्ष  का  समय  हो  तथा

 5  वर्ष  तक  ऋण  से  छुट  की  रियायत  भी  दी  जा  सकती है  ।

 महोदय  पीठासीन

 [Mr.  DepuTy  SPEAKER  in  the  Chair]

 पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  तथा  इं  जीनियरी  उद्योगों  का  अ  धनिकीकरण  af  आवश्यक  है  ।

 उसमें  बहुत  सी  समस्याएं  हैं  ।  यहां एक  बात  की
 चेतावनी  देना  जरूरी  इन  ऋणों को

 वितरित  क  कनक  अधिकरण .  केवल  मुख्यालयों  तक  ही  सीमित  न  रहे  अथवा  इस  विशाल  देश  में

 केवल  एक  ही  स्यान  पर  केन्द्रित  न  हो  उ  यह  बात  बार-बार  दोहरायी  गई  है  लेकिन  इस  पर

 ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।

 पूर्ण  केन्द्रीकरण  जैसे  भ्र सम्भव  विचार  के  कारण  विभिन्न  क्षेत्रों
 के

 तीव्र  विकास
 में

 कफी

 पड़ती  विभिन्न  भागों  के  असमान  विकास  से  यह  तथ्य  पूरी  तरह  सिद्ध  हो  जाता  है  ।

 कई  बार  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  पूर्वी  ate  दक्षिणी  क्षेत्रों  में  इन  संस्थानों  के  अधिक  से

 अघिक  स्थानीय  होने  afer  चंकी  भारत  एक  विशाल  देश है

 उद्योगपतियों  अर  श्रमिक  रियों  को  भारत  के  एक  भाग  से  दूसरे  भाग  में  जति  रहना  पड़ता  है
 जिससे

 धन  ग्रोवर  समय  की  काफी  बर्बादी  होती  इ  ससे  कार्य-निष्पादन  में  विलम्ब  भी  होता  है  ।  वर्तमान

 नौकरशाही  कौर  केन्द्रीकरण  के  मौजूद  रहते  प्रधान  मंत्री  के  कार्यक्रम  को  पूरा  करने  के

 क्या  छोटा  व्यापारी  या  छोटा  उद्योगपति  इन  वित्तीय  संस्थानों  के  मुख्यालयों  का  ही  चक्कर  लगाता

 रहेगा
 ?  यह  बात  व्यावहारिक  नहीं  ग्रामीणों  को  इससे  नुकसान  होता  है  ate

 नया  भ्र  धिक

 कार्यक्रम  उद्देश्य  भी  पूरा  नहीं  होगा  ।  इसलिए  ऋण  सम्बन्धी  आवेदनों  पर  क्षेत्रीय  केन्द्रों  ढारा

 विचार  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  भी  भागीदार  बनया  जाये  |
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 श्री  वाई ०  एस०  महाजन  :  उपाध्यक्ष  हाल  ही  के  वर्षों  में  क्सी

 बजट  का  इतना  अधिक  स्वागत  नहीं  gar  जितना  इसका  gar  निष्ठावान  र  गतिशील  नेतृत्व

 के  परिणामस्वरूप  चालू  व  के  दौरान  संतोषजनक  श्रमिक  प्रगति  इस  बजट  से  परिलक्षित  होती  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  देश  भर  में  अच्छी  वर्षा  के  कारण  भी  फसल  west हुई  है
 ।

 दुनिया  भर  के  विकसित  तथा  विकसित  देशों  में  मुद्रास्फीति  तीव्र  गति  से  बढ़  रही  है

 लेकिन  भारत  में
 न

 केवल  ag  कम  हुई  है  बल्कि  प्रवृत्ति
 भी

 बदल  गई  है
 ।  यह  बहुत  बड़ी  उपलब्धि

 थोक  मूल्य  सूचकांक  में  पिछने  वर्ष  7. 5  प्रतिशत  की  कमी  हुई  कौर  राष्ट्रीय  श्राय  में  वर्ष

 के  दौरान  5.5  प्रतिशत  होने  की  aim  खाद्य  उत्पादन  का
 ड  a Yet  हो  गया  है  ।

 अनाज  114  लाख  मीटरी  टन  होने  की  श्राशा है है  car  औद्योगिक  उत्पादन  में  5.  5  प्रतिशत  बढ़

 जायेगा  ।  भुगतान  संतुलन  के  विपरीत  रहने  पर  भी  विदेशी  मुद्रा  का  भंडार  काफी  os  स्तर  पर

 रहा ।

 बजट  की  सबसे  अच्छी  बात  ane  वर्ष  निवेश  की  है  ।  यह  बढ़कर  7,852  करोड़

 किया  गया  जो  कि  पिछने  वर्ष  की  अपेक्षा  31.  6  प्रतिशत  अधिक  है  ।  यह  राशि  श्री  तक  निवेश  में में

 लगाई  गई  feat  भी  राशि  a  श्रमिक  इसे  सिचाई  और  विद्युत  जेसे  प्राथमिकता  प्राप्त

 क्षेत्रों  में  न्यायपूर्ण  ढंग  से  वितरित  कर  दिया  गया  है  ।  इसके  सिंचित  क्षेत्र  बढ़  कर  लाख

 हेक्टेयर  होने  की  आशा  है  |

 संतोष  की  बात  यह  है  कि  पेट्रो-रसायन  कौर  नज उधर कमों  के  उत्पादन  की

 ओर  वांछनीय  ध्यान  feat  गया  है  ।  हमारे  श्रमिक  विकास  के  लिए  इनको  उत्पादन  अर्ति  अवश्यक

 नितेश  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  किया  गया  है  जिससे  कृषि  तथा
 औद्योगिक  दोनों

 क्षेत्रों  में  उत्पादन  बढ़ेगां  ।

 इस  बजट  की  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  वित्त  मंत्री  ने  बचत के  कई  नये  उपाय

 सुझाये  बचत  बढ़ाने  ak  मंदी  से  प्रभावित  उद्योगों  को  राहत  देने  के  लिए  मंत्री  जी  ने  कई

 कदम  उड़ाने  की  घोषणा  की  है  ।  इनमें  से  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  कदम  है  भराय  कर  भ्र ौर  धन  कर  की

 सीमांत  दरों  में  कमी  ।  इनसे  aaa  अधिक  होगी  ।  25  प्रतिशत  की  दर  से  निवेश  भत्ता  देना  भी

 एक  महत्वपूर्ण  कौर  साहसी  कदम  है  भ्र  31  1976  कें  बाद  लगाई  गई  मशीनरी  कीं  लागत

 केसर  धार  पर  25  प्रतिशत  भत्ते  का  अनुमान  लगाया  जायेगा  |

 बजट  में  कम्पनियों  पर  लगा  5  प्रतिशत  अधिशुल्क  भी  हटाया  गया  लेकिन  शर्ते  यह  है  कि

 कम्पनियाँ  ही  राशि  झ  ईडी वी झाई  के  पास  जमा  करायें  ।  इसके  बदले  में  यह  संस्था

 उन  कम्पनियों  को  ऋण  दे  सकेगी  ।

 फिर
 भी  मैं

 मंत्री  जी-का
 ध्यान

 बजट  के:कई  पहलु ग्र ों  की  र  दिलाना  चाहुंगा  ।  बजट  में  निवेश

 के  लिए  भारी  राशि  एकत्न  करने  की  व्यवस्था  है  लेकिन  उसके  लिए  संसाधन  एकत्र  करने  के  प्रयास

 नहीं  किये  गये  हैं  ।  ग्रसती  रिक्त
 घरों  से  केवल  80  करोड़  रुपये  ही  प्राप्त  होंगे  ।  कुछ  धन  श्रनिवायं

 निक्षेप  योजना  गौर  महंगाई  भत्ते  को  रोकने  से  भी  प्राप्त  होगा  ।  लेकिन  इन  सभी  उपायों के  बाद  भी

 320  करोड़  रुपये  का  घाटा रहा  अगले  वर्ष इस  घाटे  के  बढ़ने  की  संभावना है  ।  wa:  वित्त  मंत्री
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 को  यह  देखने  के  लिए  विशेष  सावधानी  बरतनी  पड़ेगी  कि  इतना  afer  वित्तीय  घाटा  न  रहने
 पाये  ।

 स्वेच्छा  प्रकटन  योजना  के  सम्बन्ध  में  आयकर  विभाग  द्वारा  किये  गये  कार्य  की  faa  मंत्री

 ने
 ठीक

 ही  सराहना  की  लेकिन
 जो  कुछ  प्रकट  किया  गया  है  वह  तो  बहुत  मामूली  है  ।  अनेक

 लोग  arent  विभाग  के  फंदे  से  बचे  हुए  हैं  ।  कर  समा हरण  व्यवस्था  को  शर  अधिक
 मजबूत

 बनाने  की  आवश्यकता  है  ।

 गत  ugly  में  कृषि  उत्पादनों  से  मूल्य  40  प्रतिशत  कम  हो  गये  हैं  ate  इससे  कृषकों
 को  भारी  उठानी  पड़  रही  मुल्य  निर्धारण  सम्बन्धी  श्र  थिक  नीति  इस  तरह से  तैयार
 की  जानी  चाहिए  जिससे  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  आधिक  विकास  के  कारण  अधिकांश
 लोगों  को  हानि  न  उठानी  पड़े  ।

 इन
 शब्दों  के  साथ  मैं  बजट  का  समर्थन  करता

 श्री  एस०  के०  राय  वित्त  मंत्री  ने  बजट  प्रस्तुत  करने  में  जिस

 उत्साहजनक  अर  व्यावहारिक  नीति  का  परिचय  दिया  है  उसके  लिये  वह  बधाई  के  पात्र  इस

 बजट  से  प्रधान  मंत्री  के  श्रमिक  कार्यक्रम  के  दर्शन  ate  देश  की  प्रगति  के  ard  पर  अग्रसर

 करने  की  भावना  का  पता  चलता

 राय कर  कौर  धन  कर  की  दरों  में  कमी  के  बारे  में  सैनान्तिक मतभेद  हो  सकते  लेकिन

 मेरे  विचारानुस।र  इस  बजट से  गैर-सरकारी  क्षेत्र को
 भी

 अवसर  मिला  है  कि  वह  मंदी  के  भूत  को

 साहसपूर्वक  भगा  कर  उत्पादन  बढ़ाते  हुए  गतिशील  बने  ।  ag  बजट  प्रवर्तक  है  इसमें  उच्च

 बग  शर  उच्च  मध्य  ad की  खपत  को  ध्यान  में  रख  कर  समर  नीति  तैयार  की  गई  मध्य  वर्ग

 समाज  का  बढ़ता  प्रा  वर्ग
 है

 जो  उपभोक्ता  वस्तुभ्नों  की  नयी  मांग  पैदा  कर  सकता  है  ।  व्यवितगत

 कर
 में  कमी  स्वागत  योग्य  है  ।

 मैं  दो  सुझाव  देना  चाहता  उन  वर्गों  की  खपत  जिन्हें  राशि  निवेश  करने के  लिए

 घन  कर  से  छूट  दीਂ  गई  उनके  खर्चें  से  जोड़ना  चाहिए  ताकि  मुद्रास्फीति  न  बढ़ने  पाये  ।  दूसरे

 विकलांग  बच्चों  के  मात:-पिता  को  भी  कुछ  राहत  देने  पर  चीर  करना  शारीरिक  रूप  से

 अपंग  बच्चों  को  स्कूल  पहुंचाने  में  उनके  माता-पिता  के  होने  वले  वार्षिक  वास्तविक  खर्च  को  प्राय-कर

 से
 मुक्त  रखना  यदि  राज्य  इन  बच्चों  की  शिक्षा  में  इस  प्रकार  सहायता  दे  सके

 तो  इन

 विकलांग  बच्चों  को  सक्रिय  नागरिक  बनाया  जा  सकेगा ।  श्रेया  ये  बच्चे  सःम/जिक  दायित्व ही

 रह  जायेंगे  ।

 सिक्किम  में  संसाधन  शरीर  राजस्व  के  सधन  कम  मत  हमें उन
 सीमित  साधनों  का

 उपयोग  करना  है  ताकि  afr  राजस्व  एकत्र  किया  जा  सके

 सिं वि किम  को  बहुधा  पर्यटकों  का  cay  कहां  गया  है  ।  राज्य  में  खनिज  पदार्थों का  बाहुल्य

 परतु  इन  का  सम्यक  नहीं  किया  गया  ।'
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 नये  पटक  विश्वास  गृह  तथा  युवक  होटलों  का  निर्माण  क्षमता  बढ़ाने  हेतु  राज्य

 सरकार  के  प्रयास  पर्याप्त  नहीं  हू  ।  पर्यटकों  के  श्रीकांत  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  वहां  एक  केन्द्र

 करना  चाहिये  |

 श्री  बसन्त  साठे  मैं  वित्त  मंत्री  का  इस  लगभग  चमत्कारी  बजट  लाने  के  लिये

 करता  हुं  ।  पूंजीवादी  ग्रंथ-व्यवस्था  हस्ती  कि  हमारे  देश  में  चल  रही  यह  श्रेष्ट  बजट

 वित्त  मंत्री  ने  नर  होते  हुये  नर  विशेष  का  कार्य  किया  है  ौर  धरती  पर  ad  लाने  की  चेष्टा

 को  हमें  इससे  ग्रीवा  अवर  नहीं  मिल  सकता  जब  हम  प्रगतिशील  नेतृत्व  में  att  स्वप्नों

 को  साकार  कर  रहें  हमारे  देश  में  केवल  3.  करोड़  व्यक्तियों  वी  पास  क्रय  शक्ति  है  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  वित्त  मंत्रो  15.  करोड़  सोये  जिसकी  उन्होंने  व्यवस्था  की

 कसे  चमत्कारी  art  कर  जब  कभी  भी  ग्रामीण  क्षेत्र  में  at  शक्ति  जाती

 है  तब  कहा  जाता हूँ  कि  मुद्रास्फीति  रोको  जानी  है  ।  पूंजीवादी  व्यवस्था  में  खरीदने  की  शक्ति  कुछ

 ay  व्यक्तियों  तक  सीमित  रहती  है  ।  इसलिये  यह  म्रावश्यक  है  कि  पूंजीवादी  स्रोतों  से  संसाधन  गरीब

 aq  के  पास  पहुंचें  ।

 शहरी  क्षेत्रों  में  गगनवुस्वी  भूमिगत  tas  मोदी  जेसे  गैर  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  पर

 पूंजी  निवेश पर  कम  से  कम  पांच  ad  के  लिये  रीक  लगानी  चाहिये  ।  हमें  दो  करोड़  टन  खाद्यान्नों  का

 रक्षित  भंडार  बनाना  चाहिये  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के

 उत्पादकों  के  लिये  कच्चे  माल  का  लाभप्रद  मूल्य

 सुनिश्चित  करने  हेतु  मूल्य  में  युक्तिसंगत  समानता  के  लिये  हमें एक  राष्ट्रीय  विपणन  संगठन  बनाना

 चाहिये  ।  हुम  एक  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  प्राधिकरण  बनाना  चाहिये  ।  शहरी  सम्पत्ति  को  airs

 तम  सीमा  निर्धारित  करने  हेतु  एक  व्यापक  कानून  बनाया  जाना  चाहिये  ।  पंजी  निवेश  प्रोत्साहन

 केवल  उन्हें  दिये  जायें  जो  अपने  उद्योगों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थापित  करें  ।  बचत  को  बढ़ावा

 देने  के  लिये  लाभ  सहित  जीवन  बीमा  को  लाभदायक  बनाया  जाये  ।  परिवार  नियोजन  का  अर्थ

 आधिक  प्रायोजन  होना  चाहिये  |  10,000  तक  की  माप  पर  आयकर  नहीं  लगना  चाहिये  ।

 श्री  राजा  कुलकर्णी  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  यह  बजट  विकास  एवं
 उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  वाला  तो  है  ही  साथ  ही  यह  समाजवादी  बजट  भी  है  ।  इस  बजट  में

 पिछले  ag  की  समाजवादी  नीतियों  की  उपलब्धियों  को  एकत्रित  करेगा  ।  इससे  न  केवल  राजनीतिक

 लोकतन्त्र  की  रक्षा  हुई  है  ग्रसित  15--20  वर्ष  की  हमारी  समाजवादी  नीतियों  को  भी  प्रोत्साहन
 मिला  है  ।  इस  बजट  द्वारा  समाजवादी  नीतियों  को  समेकित  किया  गया  है  ।

 इस  बजट  में  alan  उत्पादन  पर  बल  गया  है  ।  उत्पादन  बढ़ा  कर  7800  करोड़

 रूपये  किया  जा  रहा  कर्मचारियों  के  महंगाई  भत्ते  की  460  करोड़  रुपये  की  राशि  को  विकास

 कार्यो  पर  लगाया  जाएगा  ।

 श्री  alo  एस०  वित्त  मंत्री  ने  बताया  है  कि  fends  बैंक  के  पास  पड़े  480  करोड़

 कपड़े  योजना  कार्यों  पर  लगाये  जायेंगे  ।  साथ  ही  उन्होंने  आशवासन  दिया  है  कि  सरकार  अपने

 त्वं चन ों  का  पालन  करेगी  |  स्पष्ट  हैं  कि  बढ़ो  हुई  अवधि  की  राशि  ही  योजना  अवधि  में  लगाई

 जाएंगी  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  समझता  हुं  कि  ford बक  के  पास
 480  करोड़

 रुपये  की  राशि

 को  पूंजी  निवेश  के  लिये  उपयोग  में  लाया  जायेगा  ।  क्त  मंत्री  महोदय  इसे  स्पष्ट  करें  ।

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  वित्त  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  बताया  है  कि  श्रमिक  वग  को  झंरादान

 480  करोड़  रुपये है  तंथा  भविष्य निधि  में  कुल  190  करोड़
 रुपये

 की  बचत हुई  सरकार

 को  105  करोड़  रुपये  की  बचत  होगी  ।  इस  प्रकार  सरकार  के  पास  कर्मचारियों  से  प्राप्त  700  करोड़

 रुपये  की  राशि  उपलब्ध  हो  जायेगी  ।  राष्ट्रीय  श्रेय-व्यवस्था  में  एक  कामिक  क्षेत्र  खोला  जाना

 चाहिये  ।

 जहां  तक  पैट्रोलियम  प्रौढ़  बैरकों का  सम्बन्ध है  शुल्क  की  वर्तमान  दर  में  कोई

 परिवर्तन  नहीं  gar  है  किन्तु  वित्त  विधेयक  के  माध्यम  से  सरकार  को  एक  नया  अधिकार  प्राप्त

 हो  गया  है  कि  वह  बजट  में  शल्क  दर  बढ़ा  सकती  है  ।  प्यार  अधिकार सदन  को  मंजूर  करना  पड़ता

 इस  उद्योग  में  774  करोड़  रुपये  की  पंजी  निवेश  पर  1400  करोड़  रुपये की  राजस्व

 रूप  में  प्राप्त  होने  की  श्राशा  है  ।  पैट्रोलियम  पर  उत्पादन  शुल्क  में  कमी  करने  की  काफी

 गुंजाइश  है  |

 श्री  के०  एस०  पिछल  सप्ताह विदेश  मंत्री  ने  राज्य  सभा में  उल्लेख

 किया  था  कि  स्वतन्त्रता  सेनानी  पाकिस्तान  की  जेल  में  पड़े  हैं

 mera  agate  दूसरे  सदन
 की  कार्यवाही का  उत् लंब  करने

 की  न्याय
 नहीं  है  ।

 श्री  के०  एस०  बादशाह  खान  के  स्वास्थ्य  के  लिये  हम  इस  सभा  में  भी  चिन्ता

 व्यक्त  करते  हैं  ।  परन्तु  उन  नताओं  कौर  स्वतन्त्रता  सेनानियों  का  स्वास्थ्य  कसा है  जो  26  जन

 1975 से  जेलों में  बन्द  पड़े  यदि  arta  स्थिति  समाप्त  करके  उन्हें  छोड़  दिया  जाता  है  तो

 ठीक है  ।  प्रत्यक्ष  उनके  स्वास्थ्य  पर  बुलेटिन  प्रकाशित  किये  जायें  ।

 वित्त  मंत्री  रोगियों  पर  इतने  क्र  क्यों  हैं  ।  औषधियों  पर  30  करोड़  रुपये  के  कर  लगा

 दिये  गये  हैं  |  औषध  उद्योग  80  करोड़  पये
 उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में  देता  यह  उद्योग

 360  करोड़  रुपये  के  उत्पादन  पर  उत्पाद  शुल्क  तथा  सीमा  शल्क  देता  है  ।  ग्र तरु वं  faa  को

 झोंपड़ियों  पर  उत्पादन  शुल्क  में  वृद्धि  करने  के  प्रस्ताव  को  वापस  ले  लेना  चाहिये

 बहु-राष्ट्रीय  निगमों  की  तोड़  फोड़  की  तथा  श्रष्टता  की  गतिविधियां  हमारे  देश  में  जारी  हैं  ।'

 अ्रारोप  लगाया  गया है  कि
 मस्  एक्ट  प्रौढ़

 पास  मर्का  शाप  एण्ड  slr  हमारे देश  में  सी०  भाई  Uo

 की  गतिविधियों  को  प्रोत्साहन  दे  रही हैं  ।  राष्ट्र  सरकारी  क्षेत्र  के  हितों  को  दष्टि  में  रखते

 हुये  ऐसी  कम्पनियों  को  डोक्सीसाईक्लाइन  जेसी  औषधियों  का  उत्पादन  करने  के  लिये  लाइसेंस  नहीं  दिया

 जाना  चाहिये  ।  सरकार  के  पास  मस  प्रकार का  डोक्सीसाईक्लाइन  के  उत्पादन  के  लिये  आवेदन

 पड़ा  हुमा  है  ।  मेरा  सरकार  से  भ्रनुरोध  है  कि  देश  के  हित  में  उन्हें  लाइसेंस  जारी  न  किया  जाये  ।

 कीमत  मंत्री  ने  सुती  कपड़े  पर  विशेज  उत्पादन  शुल्क  समाप्त  कर  यथा  मृत्य  कर  लगाने  की

 प्रणाली  श्रारम्भ  करने  का  बजट  में  प्रस्ताव  किया  है  |  इस  परिवर्तन  का  यही  प्रभाव  पड़ेगा कि  सुती

 कपड़े
 का

 मूल्य  बढ़े  जायेगा  श्र
 मोना

 कपड़े  के  मूल्य  कम  नहीं  होंगे  ।  wa:  इससे  समाज के  गरीब
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 भर  संवेदनशील  at  को  कुछ  राहत  नहीं  मिलेगी  ।  इस  बजट  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  जिससे

 निर्धन  वर्गों  को  राहत  मिले  4

 प्रगतिशील  दशक  का  सरकारी  प्रेरणा  से  बहुत  अधिक  प्रचार  किया  गया  है  |  तक

 कितनी  प्रगति  हुई  बेरोजगारी  में  वृद्धि हुई  है  ।  थोक  मूल्यांकन  जो  1965-66  में  131.6

 1974-75  में  363.  6  हो  गया  ।  इस  प्रकार  मूल्यों  में  250  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  ।

 6  1966  की  भारतीय  रुपये का  अवमूल्यन  किया  war

 अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  सुरक्षा  परिषद्‌  के  स्थान  के  लिये  भारत  को  58  att  पाकिस्तान  को

 73  मत  पड़े  ।

 कमजोर  वर्ग  की  भलाई  की  बहुत  चर्चा  की  जाती  है  ।  मुझे  तो  बजट  में  उक्त  वर्ग  के  हित  में

 शक  भी  बात  नहीं  दिखाई  देती  ।

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  इस  वर्ष  के
 बजट  में  सरकार  के

 ग्रामीण  प्रगति

 are  सामाजिक  न्याय  देने  की  ag  निश्चय  की  झलक  मिलती  है  ।  यह  सरकार  की  नीतियों  का

 परिणाम है  ।  अराज  हम  समाज  के  प्रत्येक  वग  को  कुछ  न  कुछ  सुविधायें  देने  की  स्थिति में  हैं  +

 प्रत्यक्ष  करों  को  घटा  कर  6  से  66  कर  दिया  गया  है  ।  इससे  wes  क्षेत्र  में  पर्याप्त  बढ़ाव

 मिलेंगी  ।

 परन्तु  मुझे  खेद  है  कि  वित्त  मंत्री  ने  ग्रामीण  क्षेत्र
 की

 ar  समुचित  ध्यान  नहीं  दिया  +

 उपादानों  में  मात्र  100  रुपया  प्रति  मी०  टन  की  राहत  दी  गई  यह  पर्याप्त  नहीं है  ।  ट्रैक्टरों

 के  मूल्य  बहुत  श्रमिक  हैं  ।  बिजली  पानी  की  दरें  बढ़  रही  हैं  ।  इन  सब  बातों  से  किसानों  क्रय

 शक्ति  घट  गई  है  ।  जब  तक  75.0  प्रतिशत  जनसंख्या  क्रय  शक्ति  नहीं  बढ़ाई  जाती  तब  तक

 औद्योगिक  प्रगति  नहीं  हो  सकती  ।  इसलिये  मेरा  अनुरोध  है  कि  कृषकों  को  अधिक  राहतें  दी  जायें

 उर्वरक  के  मूल्य  घटाये  जायें  ;  ट्रैक्टर  सस्ते  मूल्य  पर  उपलब्ध  कराये  जायें  तथा  इसी  प्रकार  अन्य

 सुविधायें  कृषि  क्षेत्र  को  भी  दी  जायें  ।

 मुद्रा  स्फीति  से  वेतनभोगी  मैच  रियों  को  सबसे  अधिक  हानि  होती  है  ।  यह  लोग  ईमानदारी

 से  कर  गरदा  करते हैं  ।  अ्रतउुव  मेरा  सुझाव हू  कि  छुट  की  सीमा  8000 से  बड़ा  कर  12000  रुपए

 कर  दी  जाये  ।  इस  प्रकार  सीमांत  कर  दाताओं  की  संख्या  घट  जायेगी  तथा  आयकर  विभाग  बड़े

 करदाताओं  की  झोर  अधिक  ध्यान  दे  सकेगा  ।  इससे  सरक।र  को  हानि  भी  नहीं  होगी  ।

 बैकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  हम  ऐसे  क्षेत्रों  में  बैकिंग  की  सुविधाए  ब्ढाना  चाहते  थे  ।  ऐसा

 लगता  है  कि  बैंक  हमारी  नीतियों  का  अनुसरण  नहीं  कर  रहें  |  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  धन  नहीं  लगाया  जाता  k

 इस  समय  बैंकों  के  14  प्रबन्ध  निदेशक  हैं  ।  मैं  वित्त  मंत्री से  अनुरोध  करता  हुं  कि  बैंकों  को

 4  श्रथवा  5  मण्डलों  में  विभाजित  किया  जाये  कौर  उस  क्षेत्र  की  सभी  बैंकों  की  शाखाएं  एक  ही

 जोन  में  रखी  जाएं

 पंजाब  अपनी  60  प्रतिशत  गेहूं  95  प्रतिशत  चावल  केन्द्रीय  पूल  में  देत  है  ।  परन्तु
 जाने  क्य  ध्यान पजाब  की  सदस्यों  की  अ्रोर  न  जाग  |  है  यों  om  नहीं  fear  जाता  ।  रावी  में  हर  साल  बाढ़ें
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 TRO Chaitra

 23.0  य. प्ज्भ्ज
 8  (Saka)

 {  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  ]

 जाती  हैं  क्योंकि  नदी  के  उस  पार  पाकिस्तान  ने  बांध  बनाया  है  ।  पंजाब  में  पानी  का  33  प्रतिशत

 नष्ट हो  जाता है  ।  केन्द्रीय  सरकार  पंजाब  के  विकास  के  लिये  ara  मदद दे  |

 लव  तथा  सीमांत  किसान  योजना  में  पंजाब  सबसे  अ्रधिक  सहायता  दे  रहा  है  ।  वे  हमें  इस

 क्षेत्र  में  केवल  250  लाख  रुपये  देते  जबकि  हमारा  कहन  है  कि  हम  छोटे  किसानों  की  मदद  कर

 रहे  पंजाब  को  क ुड  देने  के  बलाय  उससे  कुठ  लिया  जा  रहा  है  ।  गत  वर्ष  के  दौरान  पंज  बियों
 का  बैंक  निक्षेप  250  करोड़  रुपये  परन्तु  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  केवल  60  करोड़  रुपये  का  नितेश

 किया  ।.
 यह  उचित  नहीं  ।  मैं  केन्द्र  से  sada  करता  हं  कि  वह  पंजाब  समस्याओं

 पर
 विचार

 करे
 ।  पंजाब  अन्य  राज्यों  को  अल  ्र  fait दे  रहा  है  ।  परन्तु

 जो  थोड़ी  बहुत  सहायता  पंजाब  को  वह  उसे  मिलनी  चाहिये  ।

 Shri  Nathuram  Mirdha  (Nagaur)  :  Tine  current  year’s  budgetis  anew  kind  of  budget
 and  itis  quite  befitting  to  the  present  conditions.  Itis  wrong  to  say  thatitis  a  capitalist  budget
 because,  without  reducing  the  incid:nce  of  taxation  and  curbing  the  unnecessary  public
 exp7nditure,  the  coutttry  cannot  make  any  economic  progress.  It  is  a  welccme  feature  of  the
 present  buiget  that  mobilisation  of  fresh  taxes  has  been  lesser  than  in  the  previous  years  while
 there  has  bzen  an  appreciable  increase  of  31-6  per  cent  in  the  plan  outlay.

 Tae  Finance  Minister  has  said  that  there  is  a  decline  of  7  to  8  per  cent  in  the  general  price
 index,  but  it  does  not  reflect  in  the  retail  markets.

 Th?  priczs  of  agricultural  commpdities  such  as  wheat,  cotton,  jute  etc.  which  are  produced
 by  small  farm ‘rs ड  hav:  considerably  d-clined,  whereas  the  prices  of  manufactured  goods  have
 f2omained  static.  Itis  only  an  amount  of  Rs.  15  crors  that  have  bzen  provided in  the  budget  for
 bringing  about  the  d:v2lopmznt  of  our  villages.  Itis  a  vory  mcagre  amount.  Governm2nt
 should  zanou1ce  support  price  for  the  produce  of  Rabi  crop  and  should  make  arrange-
 m  for  thzir  purc'tase.  Tien,  the  other  problem;  of  storage  or  marketing  of  agricultural  pro-
 duce  should  05  tackled  at  the  appropriate  L:vel.

 Tne  present  condition  of  a  mirginal  farmeris  pitiable  because  allsorts  of  arrears  are  being
 realised  from  him.  Itis,  therefore,  most  essential  that  with  a  view  to  help  poor  farm  rs,  arrange-

 Tre  recom- गा  mt  $  mist  05  mide  for  the  purchase  of  their  produce  at  the  remunerative  price.
 m  ‘nditiors  of  the  Agzicultural  Commission  should  be  judiciously  examined  and  steps  should  be
 taken  to  modify  the  policies  in  light  of  these  recomm:n  dations.

 Shrimati  Savitri  Shyam  (Aonla)  :  Tne  Finance  Minister  deserves  congratu-
 latiots  for  przsenting  a  realistic  budget  which  has  given  relief  to  almost  टप्पर  section  of
 the  society.  Tne  weaker  sctions  ofthe  society  will  now  get  corsum?r  goods  at  reduced  prices
 and  the  रि  251  sectiozs  of  the  society  will  get  som?  relief  in  taxes.  Industries  have  been  bene-
 fited  by  this  budget  to  the  extent  of  8  to  22  per  cent..  Still,  Government  have  to  be  vigilant  to  see
 that  the  relief  given  to  them  is  not  misused  by  them.

 Tae  work2rs  in  the  cr1itry  have  no  doubt  realised  thir  responsibility  and  have  mad¢  their
 coitribution  to  the  economic  growth,  but  the  industries  have  only  a  motive  of  profit  so  far,  with
 the  r2sult  that  they  tak>  resort  to  lay-offs  and  retrenchment  whenever  the  demands  for  their

 goods  go  down  in  the  market.  Goverim2nt  should  seriously  consider  over  this  aspect.

 Some  industries  have  been  started in  the  recent  pastin  ruralareas  on.  the  basis  of  recom-
 of  Khadiand  Village  Industries  Commission.  Butit  has  been  fourd  that

 It  is,  therefore,  suggested  that  a  national there  is  no  market  for  the  goods  produced  by  them.

 mark:ting  Organisations  be  set  up  with  its  branches  in  each  district  in  each  state,  with  a  view
 to  facilitate  the  mirk2ting  of  goods  produced  by  these  rural  industries.

 Fami'ly  planning  is  a  must  for  our  country.  Every  state  is  framin  gits  owr  legislation  in  this

 field,  which  is  not  prop?r.  Tine  Central  Government  should  eract  a  uniform  legislation  for  all
 states  which  should  be  implemented  without  any  consideratior.  of  ca  te  or  creed.  Efforts  should
 be  m2d2to  make  family  planring  schem’s  success  ful  by  persuasion  or  by  granting  incentivesin  the

 first  instance,  and  if  necessary,  we  should  not  hesitate  in  making  legislation  also.  With  this

 view,  it  can  be  suggested  that  exemp‘ion  limit  for  income  tax  be  raised  to  Rs.  12,000  as  an  incen-
 tive  to  those  who  practised  family  planning.
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 च  22,  1976
 ‘Rattan

 सामान्य  THE,
 चर्चा

 श्र  डी०  बरुसतारी  (कोकराझ।/र)  :  इस  वर्ष  जनसामान्य  के  हित  में  बजट  पेश  a  के  लिए

 वित्त  मंत्री  कौर  सरकार  बधाई  के  पात्र हैं  ।  स्वतन्त्रता  उपरांत  पहली  बार  मूल्यों  में  कमी

 कराई  है  पौर  सरक।र  ने  विभिन्न  करों  में  रियायतें  दी  हैं  जिससे  जनसाधारण  कौर  विशेषकर  समाज

 के  कमजोर  वर्ग  लाभान्वित  होंगे  ।

 वर्ष  197  की  के  र  अनुसूचित  तियों  तथा  श्रनुसुदित  ५*नज  तियों  में  साक्षरता  की

 प्रतिशतता  14.  71  तथा  11.29  थी  ।  अनुसूचित  जाति  की  महिलाओं  तथा  अ्नसुचित  की

 जनता  तथा  का  महिलाओं  में  स.क्षरता  6.  45  प्रतिशत  तथा  4.  86  प्रतिशत  थी  जब  तक

 भ्रनुसूच्ति  झर  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  शिक्षित  नहीं  किया  जाता  तब  तक  वे

 उपलब्ध  सेवाओं  का  ल.भ  नहीं  सकते  नौकरियों  के  मामले  में  रक्षण  तथा

 for यत  दी  गई  हैं  फिर  भी  थिति  संतोषजनक  नहीं  है  ।

 न  केवल  केन्द्रीय  सरकार  में  अपितु  सरकारी  उपायों  में  भी  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  aa

 सुचित  जनजातियों  का  प्रतिनिधित्व  असंतोषजनक  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैकों  में  भी  अनुसूचित  जातियों  के  अधिकारियों  की  प्रतिशतता  0  प्रतिशत  से

 1.  10  प्रतिशत  ।  वालों  में  भी  अनुसूचित  जातियों  की  प्रतिशतता  0.  41  प्रतिशत से  7.67

 प्रतिशत  ।  मत  सेवाओं  में  उनके  कोटे  को  पुरा  करने  के  लिए  काफी  प्रयत्न  करने  की  आवश्यकता

 है  ।  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुटू चित  जनजातियों  में  योगय  उम्मीदवार

 नहीं हैं  ।

 स्वतन्त्रता  सरकार  ने  श्रनुसुच्रित  जातियों  तौर  अनुसूचित  जनजातियों के  कल्याण  में

 काफी  रुचि  लीं  है  ।  सरकार  ने  500  stand  विकास  खण्डों  की  स्थापना  की  है  ।  अब

 इन  आदिवासीय  विकास  खण्डों  को  समेटती  क्षेत्र  विकास  योजनाओं  में  मिला  दिया  गया  है  ।

 हमें  बताया  गया  है  कि  arena  विकास  हेतु  राज्यों  की  उपयोजन एं  तैयार  करनी  पढ़ती  है

 लेकिन  भ ५  तक  किसी  भी  usa  सरकार  ने  आदिवासीय  विकास  की  किसी  उपयोजना  को  अन्तिम

 रूप  नहीं  दिया  ।  सरकार  को  च्  हए  कि  वह  राज्य  सरकारों  को  यह  उपयोजन  एं  अ्रविलम्ब

 तैयार  करने  के  लिए  कहें  ।  दिवसीय  विकास  खण्डों  में  शराब  जैसी  बुराई  को  समाप्त  किया  जए  |

 Shri  V.  Tulsi  Ram  (Pedd:palli):  ६ 100 पा16 . 11:€ the  budget.  Ihcwever,  fcelthat  recessery
 attention  has  not  been  paid  to  the  egriculiurel  scctcr.  The  prices  of  agriculivre)  ir  puts  like
 fertilisers  €tc.,  has  gone  up,  but  the  prices  of  agricultural  co  m-mcditics  Las  come  dcewn..  This
 has  created  difficultics  fer  the  ferm«rs  ard  they  are  discc  ure  टा  This  shculd  be  Icc

 kd
 into.

 Although  banking  facilities  have  been  exter.ded  to  rural  areas,  the  prcccdure  to  receive
 loans  15  long  and  cumbersome.  This  should  be  simplified.

 The  20-point  Progremme  of  our  Prime  Minister is  ccmmcr  (0८016  ard  willgoalorg  way  in

 providing  relicf  ard  help  to  the  peorer  sections  of  cur  scci€ty.  Eut  we  skculd  ersure  that  it  is
 properly  and  expcditicusly  Impl  mented  in  the  states.  Urlecs  the  mechirery  te  ‘gph  mers  the

 progremme  is  strengthenc  d  ar.d  made  ¢  ficctive,  its  bere  fits  willr.ct  pereirate  10  the  masses,

 I  will  like  to  draw  the  attention  of  the  Goverr  mert  to  8  case  of  high-handedness  on  the  part
 of  the  police  in  Hyderabad.  In  spite  of  the  fect  that  an  injurcticn  was  issued  in  favcur  of  pro-
 tected  tenants  by  the  Court,  one  of  the  tenants  hed  been  murdercd  by  anti-<  00781  elements.  Itis
 unfortunate  that  in  this  dispute  the  police  Led  blantantly  sided  with  those  elements.  I  will  urge
 upon  the  Goverr  ment  to  100  into  this  case  ard  see  that  the  lawful  tenants  are  protected.

 श्री  के०  माथुर  :  यह  एक  यथाथंवादी  कौर  विकासोन्मुख  बजट  है  जिसमें

 कल्पना-शीलता  ौर  गहरी  अन्तदृष्टि  से काम  लिया  गया  है  ।  पहली  बार  ऐसा  बजट  पेश  किया  गया
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 है  जिसका  अधिकांश  लोगों  ने  स्वागत  किया  है  ।  इसमें  जनस/धारण  का  ध्यान  रखा  गया  है  ।  बजट

 स्तोत्रों  का  उन  पर  भार  नहीं  पड़ा  है  ।

 प्रधान  मंत्री  का  कार्यक्रम  इस  देश  की  जनता  का  कार्यक्रम  है  हमें  यह  देखना

 चाहिए
 कि  लोग  इसमें  भावनात्मक  रूप  से  भाग  लें  ।

 झ्ापात्स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  कई  वस्तुझ्नों  के  मूल्यों  में  कर्मा  हुई  है  लेकिन  पैट्रोल  की

 कीमत  में  कमी  नहीं  की  गई  है  |  सरकार  को  पैट्रोल  की  कीमतों  में  कमी  करने  के  लिए  शीघ्र  ग्रोवर

 भावी  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  wie  जो  देश  में  अफवाहें  फैला  जा  रही  उससे  हमें

 चाहिए  ।

 राजनीतिज्ञों  की  ara  सीमा  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।  संविधान  में  इसके  लिए  उपबन्ध

 किया  जाना  चाहिए  ।  कृषि  श्रमिक  तथा  गरीब  किसान  देश  की  श्रथंव्यवत्था  की  रीढ़  की  हड्डी  होते

 वे  समूचे  देश  को  अनाज  उपलब्ध  करते  हैं  किन्तु  स्वयं  कर्जे  में  जन्म  लेते  कर्जे  में  हो  जीवन

 fara  हैं  शर  त्रस्त  कर्जे  में  ही  उनकी  मृत्यु  हो  जाती  ।  यहां  तक  कि  वह  कर्जा  उनकी

 थीढ़ी  दर  पीढ़ी  चलता  रहत  है  ।  अतः  सरकार  को  उनकी  दरिद्रता  दूर  करनी  चਂ  हिए  ।  उन्हे

 रोजगार  के  afar  fra  अवसर  प्रदान  किए  जाने  चाहिएं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अ्रधिक  उद्योग  स्थापित

 किए  चाहिएं  ताकि  उन्हें  रोजगार  मिल  सके  ।  वर्ष  के  385  दिनों  में  से  उन्हें  150

 दिन  रोजगार  मिलता  ।  शेष  वे  बेकार  रहते  हैं  ।  गर्त  सरकार  को  उनके  हितों  की  रक्षा

 करने  के  लिए  कुढ़  उपाय  करने  चाहिए

 aa  मैं  कुछ  हथकरघा  उद्योग  तथा  करघा  बुनकरों  के  बारे  में  कहन  चाहूंगा  ।  हमें  पता

 है  कि  केन्द्रीय  सरक।र  तथा  राज्य  सरकारों  ने  हमेशा ही  इनकी  उपेक्षा  की  है  ।  मेरे  निर्वाचन

 aa  में  बुनकरों  के  एक  या  दो  केन्द्र  हैं  किन्तु  इतने  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  तकनीकी  तथा  वैज्ञानिक

 विकास  का  हथकरघा  उद्योग  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ने  दिया  जाना  चाहिए  |  उन्हें  fant  के  चंगुल  से

 बचाया  जाना  चाहिए  ।  लोकतांत्रिक  सरकार  में  मतदाताओं  को  अपने  प्रतिनिधियों  को  वापस  बुलाने

 का  अधिकार  होना  चाहिए  ।  संसद  मंत्रियों  तथा  सत्य  रियों  के  25  प्रतिशत

 पद  महिलाओं  के  लए  श्रावित  किए  आने  चाहिएं  ।

 Shri  Satpal  Kapoor  (Patiala):  This  Year’s  budget  is  unique  in  the  sense  that  it  do  not
 contain  any  irritation  for  any  section  of  our  population;  on  the  other  hand  it  has  provided  relief
 to  certain  sections.

 One  more  opportunity  has  been  extended  to  the  private  sector  to  participate  in  a  big  way  is
 the  economy  of  our  country,  so  far  our  experience  with  the  private  sector  has  been  discouragirg.
 It  is  hoped  that  this  time

 they
 will  come  up  to  the  expectations  and  contribute  to  cur  growing

 economy.

 The  plan  outlay  has  been  increased  by  31  per  cent  as  compared  to  the  last  budget.  Thisis
 a  commendeble  stepon  the  part  of  the  Government.  During  the  recent  morth’s  prices  of  agri-
 cultural  commodities  have  been  going  down  steadily.  Itis  apprehended  that  this  trer.d  will
 continue  unabated in  the  coming  months  because  we  have  a  record  production  this  year.  There-
 fore,  itis  imperative  that  procurement  drive  should  be  stepped  up  and  all  available  focdgrains
 from  the  producers  should  be  procured...  The  target  of  procurement  should  be  raised  to

 m.  tonnes.
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 I  regret  that  Government  have  no  foolproof  price  policy  in  regard  to  agricultural  commo-
 ities  which  should  take  into  consideration  various  factors  like  inputs,  procurement,  storage  and
 issue  price  etc.,  of  the  agricultural  commodities  involved.  I  will  urge  upon  the  Government
 to  give  a  serious  thought  to  this  matter.  There  are  great  possibilities  of  expansion  of  river  trans-
 port.  Government  should  explore  potentialities  for  its  development.

 More  attention  should  be  paid  towards  Punjab  which  has  not  been  given  its  due  share  of
 andustries  and  development  projects.

 Shri  Shivnath  Singh  (Jhunjhun):  This  budget  gives  many  concessions  ard  reliefs
 ‘to  the  private  sector.  A  hope  has  been  expressed  in  the  budget  that  private  sector  willrise  to  the
 occasion  and  make  its  due  contribution  in  the  growth  of  our  economy.  However,  so  far  our
 ‘txpcrience  with  the  private  sector  has  been  disappointing.  They  are  required  to  be  dealt  with  a
 ‘firm  hand,

 T  regret  that  while  duty  on  motor  vehicles,  television  sets  etc.,  has  been  reduced,  no  such
 reduction  has  been  made  in  the  case  of  pump  sets  used  by  the  agriculturists.  Although  the  duty
 On  fertiJizers  has  been  reduced,  but  that  small  reduction  is  not  going  make  any  impact  on

 price  of  fertilizcrs.

 While  the  prices  of  minufactured  articles  are  more  less  stable,  there  has  been  a  steady  down-
 ‘ward  trend  in  the  prices  of  agricltural  commodities.  Therefore,  itis  imperative  to  step  up  pro-
 <uremz2mt  drive  so  that  further  erosion  in  prices  can  be  checked.

 Governmant  should  introduce  some  kind  of  compulsory  insurance  scheme  with  a  low  rate
 of  preinium  which  can  cover  poor  people  in  rural  areas.

 More  attention  should  be  paid  to  the  essential  requirements  of  the  people  wholive  in  remote
 villages  or  in  desert  areas.  Drinking  water,  medical  facilities  arid  other  social  services  can  be
 wmiade  available  to  them.

 Although  som:thing  has  been  done  under  the  20  point  Programme  but  more  is  required
 to.  be  done  to  help  the  poorer  section  of  our  Society  so  that  they  can  also  contribute  their  might
 an  the  development  of  our  country.

 Shri  R.  5.  Pandey  (Rajnandgaon)  :  The  budget  proposals  reflect  a  practical  approach
 of  the  Government.  I,  therefore  welcome  the  budget.

 ‘Tne  plan  outlay  in  the  budget  has  been  increased  by  31  per  cent  as  compared  to  the  last

 ‘year’s  budget.  Itis  a  courageous
 and  commendable  step  on  e  part  of  the  Government.

 Som?  reduction  has  been  made  in  the  prices  of  fertilizers.  This  will  resultin  some  relief
 to  the  farm:rs.  Itis  expected  that  the  production  of  foodgrains  will  go  up  to  114  million  tonnes,

 willnot  only  meet  the  demand  of  our  country  but  would  enable  us  to  have  a  sufficient  buffer
 stock.  My  suggestion  is  that  the  procurement  price  of  wheat  which  is  at  present  Rs.  105  per
 quintal  should  be  raised  to  Rs.  110  per  quintal  so  that  the  producer  might  get  incentive  to  produce
 more.

 I  am  hap  y  that  efforts  have  been  made  to  implement  land  reforms  under  the  20  point
 Programm?.  र ecessary  infra-structure  for  agricultural  development  should  be  created  to  give  a
 oost  to  the  rural  economy.

 The  population  of  our  Country  is  rising  at  an  alarming  rate.  Ifitis  allowed to  rise  at  this
 gate  this  will  cross  100  markin  the  year  2000  A.D.  Therefore,  more  funds  should  be  allocated  for

 family  planning.

 Shri  Ram  Deo  Singh  (Maharajganj)  :  I  could  not  understand  how  this  budget  can
 ‘be  called  a  socialist  budget.

 The  Finance  Minister  has  given  some  concessions  to  the  private  sector  and  said  that  by

 giving  concessions  to  the  private  Sector,  it  will  be  encouraged  to  produce  more.  But  in  fact
 itis  a  election  budget  and  even  common  man  is  alsoseized  of  it.  The  ruling  party  wants  money
 for  fighting  next  elections.  They  will  get  crores  of  rupees  from  private  sector  for  elections,
 ‘That  is  why  Government  have  extended  big  concessions  to  them.

 Governinent  have  claimed  that  there  has  been  progress  in  the  country.  | ६४  is  being

 propoguted  through  Radio  and  other  news  media.  Although  much  has  been  said  in  regard  to
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 the  achievements  of  the  Goverr  ment  curirg  the  last  decace  there  has  been  no  increase  in  the:
 per  capita  income.  The  availability  of  essential  items  like  cloth  has  gone  down.  So  all  these
 things  indicate  that  We  are  Not  progressing.

 After  the  proclamation  of  emergercy  Goverfmert  have  for  gotten  five  year  plans.  Now
 20  point  progress  Programme  has  replaced  five  years  plan.  Wice  publicity  is  being  given  to  the
 20  point  programme.

 Prices  of  machirery  and  articles  like  pumpifg  Sets,  cemeMt  and  tractors  have
 risen  steeply  during  the  recent  months.  But  ६  prices  of  agricultural  commodities  have  come-

 own,  Steps  should  be  taken  to  Stabilise  the  prices  of  agricultural  commodities.

 efforts  should  be  mace  to  clear  the  arrears  So  that  the  pcor  farmers  may  Not  Suffer  any  further.
 Sugar  mills  owrers  have  to  pay  arrears  amcurtir g  to  Rs.  50  crores  to  the  caMe  growers,

 राजस्व  तथा  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :  कोई  भी

 चाहे वह  सरकार ही  हो  यह  दाव  नहीं  कर  सकता  कि  यह  बजट त्रुटिहीन है  ।  देश  की  भ्र  fara

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  जो  कुछ  अपेक्षित  वह  हम  करते  रहे  हैं  ।  ठीक  ही  कहा  गया  है  कि

 वित्त  मंत्री  के  पास  बहुत  कम  विकल्प  रहता  ।  एक  ग्रोवर  तो  उसे  विकास  की  आवश्यकता पर
 ध्यान  देते  हुए  बजट  पेश  करना  होता  है  तो  दूसरी  कौर  यह  भी  देखना  होता  है  कि  देश  की  श्रमिक

 स्थिति  न  बिगड़े  |  इस  संदर्भ  में  भ्रधिकांश  वबत्ताग्रों  ने  यह  स्वीकर  किया  है  कि  योजना  परिव्यय  में

 31.  6  प्रतिशत  वृद्धि  होने  से  काफी  लाभ  होगा  जिससे  विनियोजन  करने  के  लिए  प्रोत्साहन

 कौर  प्राप्त  यह  देश  के  लिए  लाभप्रद  सिद्ध  होगा  |

 आशंका  व्यक्त  की  गई  है  कि  राजस्व  में  पुरे  न  किए  गए  wat  से  मूल्यों  में  ate
 जायेगी  ।  वर्तमान  afer  उपाय  तथा  wer  की  गई  कार्यवाही  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विंमान

 मूल्य  स्थिरता  को  बनाये  रखना  संभव  हो  सकता  2  amd  कि  कुछ  अप्रत्याशित  घटनाएं

 न  घटें  ।  प्रत्यक्ष  श्र  अप्रत्यक्ष  करों  में  कमी  से  देश  के  कुछ  राजस्व  में  कमी  नहीं  झायेगी  ।

 यह  कहने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  कि  बजट  धन  एकत्रित  करने  के  लिए  बनाया  गया  है  या  इसमें

 एकाधिकार  गृहों  को  रियायतें  दी  गई  करों  में  कमी  से  समाज  के  विभिन्न  वर्गों  को

 लाभ  होगा  |  साथ  ही  यह  भी  वह  गया  है  कि  निम्न  आय  aa  में  maa  की  दर  बहुत  कम  मात्रा

 में  घटाई  गई  है  जबकि  उच्च  राय  ्  के  लिए  आयकर  की  दर  बहुत  घटाई  गई  है
 |  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखना  होगा  कि  हमारी  जैसी  विकासशील  श्रथव्यवस्था  के  लिए  कराधान  बहुत  ही

 पूर्ण है  |  इससे  भ्रमित  विषमता  दूर  होगी  किन्तु  इसके  साथ  ही  हमें  निवेश  नीति  श्र

 औद्योगिक  लाइसेंस  नति  की  र  भी  ध्यान  देना  होगा  ।  तभी  हम  अपने  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर

 सकते  हैं  ।  इस  तथ्य  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  गत  कुछ  वर्षों  में  सरकार  ने  इस  दिशा

 में  प्रयत्न  किए  हैं  ।  wa:  आयकर की  दर  कम  करने  पर  यह  कहत  सही  नहीं  कि  हम

 समाज  में  व्याप्त  ग्रामीण  विषमता  को  दूर  करने  के  प्रति  जागरूक  नहीं  हैं  ।

 कुछ  लोगों
 को

 झ्ाश्चयं  है  कि  करों  की  दर  कम  क्यों  नहीं  की  गई  है
 ।  gag के  वर्षों  के

 aaa
 से

 हमें  पता  चला  है  कि  कर  की  ऊंची  दर  रखने  से  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है
 ।

 इस  तथ्य  से  इन्कार  नहीं  क्या  जा  सकता  कि  काले  धन  की  वृद्धि  का  एक  कारण  यह  भी
 है  इसीलिए

 वित्त  मंत्री  ने  करों  में  यह  परिवर्तन  किया  है  ।

 मैं
 अपने  मित्र  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  को

 यह  स्पष्ट  कर  दूं  कि  सरकार  द्वारा
 निरन्तर  सख्ती

 | की  जा  रही है  फरवरी  1975 में  हमने  119  छापे  मारे  तो  फरवरी  1976  में  हमने  175

 छापे  म।रे  ।  पिछले  वह  से  मने  छ.पे  मारने
 का

 कार्य  कफी
 तीब्र  कर

 दिया  है  ।  सम्पत्ति
 को
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 जब्त  करने  के  काय  में  भी  तीव्रता  श्र/ई  ।  माननीय  सदस्य  मेरे  wg  इस  बात  पर  सहमत

 होंगे  कि  यह  छापे  बिना  किसी  भेदभाव  के  अनेक  स्थानों  पर  मारे  गये  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  हमें

 यह  बात  भी  ध्यान  में  रखनी  होगी कि  केवल  मात्र  छापे  मरने  या  तलाशी  लेने  से  ही  श्रमिक

 जीवन  में  व्याप्त  श्रनियमितताश्रों  को  समाप्त  नहीं  किया उ  सकता  ।  इसके  लिए  निश्चय  ही  में

 कुछ  mfr  उपाय  भी  करने  होंगे  ।  यह  दावा भी  किया  गया  है  कि  शुद्ध  राजस्व  में  कोई  कमी

 नहीं  होगी  ।  ऐसा  इसलिए  कहा  गया  है  कि  जो  लोग  करो  की  जाल  से  अपने  आपको  बचा  लेते

 उन्हें  करों  से  बचने  नहीं  दिया  जायेगा
 ।

 प्रत्यक्ष  करों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  करने  से  प् ६  मैं  एक  सामन्य  बात  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 1950-51  में  हमने  173  करोड़  रुपये  के  प्रत्यक्ष  कर  प्राप्त  किये  थे  तो  1976-77  में  यह  बढ़कर

 2,152  करोड़  रुपये  हो  गये  हैं  ।  प्रत्यक्ष  करों  की  वसूली  के  लिए  हमने  कुछ  कारगर  कदम

 हैं  जिनके  फलस्वरूप  कर  श्रपंबंच्न  को  रोका  उ  सके  |  इस  सम्बन्ध
 में  एस०  कार  पी

 ०
 समिति  की

 सिफारिशों  पर  भी  विचार  frat  जा  रहा  है  ।  इसी  प्रक  र  तम्बाकू के के
 उत्पादन  शुल्क  के  संबंध

 समिति  द्वारा  जो  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  विया  ग्या  है  उसमें  सुझाये  गये  उपायों  पर  भी  बिचार

 ।
 जा

 रहा
 है

 यह  कहा  गधा है  कि  निम्न  प्राय  वर्ग  मैत्रेय  की  दर  बहुत  कम  घटाई  गई  है  जब  कि  उच्च  वग

 में  इसे
 काफी  कम  किया  गया  है  परन्तु  तथ्य  यह  है  कि  ऐसा  कहना  सहीं  नहीं  है  ।  अब  80008  ये

 तक  कोई  आकर  नहीं  गया  ।  10,000  रुपये  तक  आयकर  3.  3  प्रतिशत
 की

 दर  से  लिया  जाता

 जर्बाक  3  लाख  रुपये  की  ह: |  पर  आकर  की  दर  58.  37  प्रतिशत  है  |  शर्त  कर  की  दर  में

 दर  सतर  पर  उतरोत्तर  वृद्धि  होती  sat  है  ।  इसकें  सथ
 है

 इस  सम्बन्ध
 में  हमें  यह  भी  ध्यान

 में  रखना  होगा  कि  sell  पिछली  जुलाई  में  ही  निम्न  राय  at  के  लिए  आयकर  से  छूट  की  सीमा

 Gi  हजार  से  बढ़ा  कर
 MS

 हजार  क्या  गया  था
 |

 हमारे  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है
 फि  विकसित  की  वस्तुओं  तथा

 शादी  पर  राहत  क्यों  दी  गई  है  ।  इसमें  सन्देह  नहीं  हैं
 कि  हमारे  देश  में  इन  वस्तुओं  का  अधिक  उपयोग

 धनी  वर्ग  द्वारा  ही  क्या  जाता  है  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  हमें  यह
 भी  देखना  होता  है  कि  यदि  वीसी  उद्योग

 में  धन  लगाया  गया  है  तो  उसकी  क्षमता  का  उपयोग  करना  भी  हमारा  दायित्व  होता  है  ।  जब  स्थिति  रहे

 हो  गई  थी  कि  मांग  के  कम  हो  जाने  पर  टेलीविज़न  कौर
 रेफरी  जनरेटरों

 के  कारखानों  की  क्षमता  का  पूर्ण

 उपयोग  नहीं  हो  पा  रहा  था  ।  इन  परिस्थितियों  में  इन  उद्योगों  के  लिए
 कुछ  रियायतें  देना  आवश्यक

 हो  गया ।

 कार  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  सदस्यों  द्वारा  टिप्पणी  की  गई  है  ।

 डी०  विश्वनाथन  पीठासीन  हुए  |]

 [SHRI  0.  VIsHWANATHAN  in  the  Chait]

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  केवल  यही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कार  उद्योग  की  मांग  को  बढावा  देने

 के  लिए  ही  कुछ  रियायतें दी
 गई

 हैं
 ।  उनके

 समक्ष  कुछ
 कठिनाइयां थीं  जिन्हें दूर  करने  के  लिए यह

 कदम  उठाये गये  हैं  |

 8>
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 प्रणब कुमार

 कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  बैंक  दर  का  भी  उल्लेख  किया  है  ।  बैंकों  की  स्थिति  यह  है  कि  aa

 उन्हें  बहुत  कठिन  परिस्थितियों  में  कार्य  करना  पड़  रहा  है  ।  प्रत्येक  100  रुपये  में  से  33  रुपये  बैंकों  को

 सीधे  स्वीकृत  सिक् पूरि टियों  में  लगाने  पड़ते  इन  पर  बैंको  को  6  प्रतिशत  का  ब्याज  मिलता

 कुछ  धनराशि  ऐसी  भी  होती  है  जिस  पर  कोई  ब्याज  नहीं  मिलता  |  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  भिन्न

 क्षेत्रों  के
 लिए

 भिन्न  ब्याज  दर  है  ।  मत  बैकों  की  ब्याज  दर  के  बारे  में  अधिक  कुछ  कर  पाने  की  गुंजाईश  नहीं

 है  ।  बैंकों  की  कार्यकुशलता  में  सुधार  उनकी  लागत  को  कुछ  कम  किया  जा  सकता है  |

 कुछ  सदस्यों  का  कहना  था  कि  ग्रामीण  अ्राथिक  व्यवस्था  के  विकास  के  लिए  बैंकों  से  सहायता

 नहीं  होती  है  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  ates  प्रस्तुत  माननीय  सदस्यों  को  बोर  तो  नहीं

 करना  हां  मैं  इतना  अवश्य  कहना  चाहता  हुं  कि  राष्ट्रीयकरण  के  उपरान्त  गांवों  में  बैंकों  की

 शाखाओं में  काफ़ी  वुद्धि  हुई  है  ।  राज  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंकों की  संख्या  1700-1800  से  बढकर  7000 के

 लगभग  हो  गई  है  |

 जहां  तक  ऋण  ग्रावश्यकताओओं  का  सम्बन्ध  बैंकों के  राष्ट्रीयकरण  के  ग्रवसर पर यह पर  यह  मांग  54

 करोड़  रुपये  थी  तथा  जून  1975  तक  यह  बढ़  कर  540  करोड़  रुपये  हो  गई  |  कब  हमारा  अनुमान है

 कि  बैंकों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  ऋण  देने  के  लिए  3  हंजार  करोड़  रुपयों  की  आवश्यकता  है  ।  यदि  हमारे

 सहकारी  क्षेत्र  शर  व्यापारिक  क्षेत्र  में  बैंक  मिलकर  भी  प्रयत्न  करें  तो  वह  1400  या  1500  करोड़

 रुपये  से  श्रमिक
 का  ऋण

 उपलब्ध  नहीं  करवा  सकते  |  बीच
 के  इस  बड़े  ग्रस्त  को  हमें  किसी  न  किसी

 अकार  तो  पुरा  करना  ही  पड़ेगा  ।  यहीं  कारण  है  कि  तीसरे  ऋण  संस्थान  के  रूप  में  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक

 की  स्थापना  की  गई  है  ।  सब  तक  12  बैंकों  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  तथा  4  अरन्य  को  स्थिति  दी

 जा  चुकी  है  जो  शीघ्र  ही  स्थापित  हो  जायेंगे  |  तथ्य  तो  यह  है  कि  केवल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की

 स्थापना  से  ही  लोगों  की  ऋण  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  जायेगा  ।  हमें  इस  कार्य  के  लिए

 समेत  संगठनों  की  स्थापना  भी  करनी  पड़ेगी  ।

 मैं अरपना  वक्तव्य  समाप्त  करने  से  माननीय  सदस्यों  द्वारा  की  गई  इस  टिप्पणी  का  स्पष्टीकरण

 कर  दूं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के लिए  निर्धारित  किये  गये  10  मीलों  वाले  फ़ार्मूले  में  हम  श्रावश्यकतानुसार

 भी  कर  सकते  हैं  ।  यह  फार्मूला  ऐसा  नहीं  है  कि  जिसमें  परिवर्तन  न  किया  जा  सके  ।  हम

 डस  सम्बन्ध में  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  जनसंख्या  को  भी  दृष्टिगत  रखते  हैं  |

 श्री  बसन्त  क्या  सरकार  कोई  ऐसा  समाधान  नहीं  निकाल  सकती  जिससे  कि  लोग  ऋण

 पकी
 भ्रदायंगी  किसी  अन्य  वस्तु  देकर  कर  सकें  ?

 श्री  प्रणव  कुमार  इस  सुझाव  पर  ध्यान  से  विचार  करना  होगा  ।  इस  अ्रोर  हमने  कुछ

 कदम  उठाये  भी  हैं  जो  भ्र पर्वा प्त  हैं  ।

 Shri  Rajdeo  Singh  (  Jaunpur):  There  has  been  alotof  reaction  to  this  bu*gets
 through  out  the  country  but  majority  of  country.men  do  not  understand  the  significance  of
 this  budget.

 We  should  not  ignore  the  economic  Structure  of  the  country  while  analysing  this
 -40  per  cellt  masses  are  still  living  below  the  poverty  line  even  after  25  years  of  independence.
 Some  80  per  cent  of  the  masses  ca”not  afford  clothing.  Let  us  see  how  this  budget  help

 agelieve  the  miseries  of  the  down  trodden  section  of  the  society.

 90
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 Taxes  have  been  removet  from  so  matty  items  of  daily  use  like  refrigerators  and  soap,  but  4
 percent  of  the  population  cannot  afford  these  items  and  this  relief  hardly  means  anything  to
 them.

 The  Government  seems  to  be  payifg  special  attention  towards  car  factories  but  motor  car
 <annot  be  popular  until  petrol  prices  are  brought  down.

 Six  crore  children  of  the  country  are  Nat  getting  nutritious  food  as  a  result  of  which  2
 crore  children  are  dying  every  year,  Government  should  do  something  to  provide  nourishing
 food  to  such  children.

 Excise  duty  on  patent  medicines  has  been  increase  which  is  against  the  interest  of  the  poor
 people,  The  Government  should  withdraw  this  increased  duty.

 We  should  pay  also  sufficient  heed  towards  food  production  by  identifying  and
 sealing

 the
 leakage  spots.

 Rat  menace  is  also  causing  incalculable  damageto  the  foodgrains.  A  drive  towards  killing
 athe  rates  needs  to  be  launched  by  providing  necessary  incentives  throug!  television,  radio  and
 MeWspapers.

 Uttar  Pradesh  has  not  benefited  through  out  the  long  period  of  planning  in  the  country.  105
 condition  has  rather  detetiorated  after  launching  the  4th  five  year  plan,  0  financial  assistance

 ‘W  aS  provide  to  it  during  Ist  and  2nd  plan  periods.  The  per  capita  income  in  that  state  in  195;
 was  Rs.  259'62  ..  CUnterruptions).

 श्री  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया  )
 :  मैं  इस  बजट  का  संयंत्र  करता हुं  क्योंकि  इससे  एक

 ara  की  किरण  उभरी  है  ।  मन्त्री  महोदय  ने  उपभोक्ता  वस्तु भ्र ों  पर  कर  सम्बन्धी  कुछ  रियायतों  की

 घोषणा  की  है  ।  लेकिन  इन  रियायतों  के  बावजूद  भी  कीमत  नहीं  घटी  हैं  ।  खाद्यान्नों  आवश्यक

 वस्त्रों  के  मुल्यों  में  कमी  होना  जरूरी  है  ।  सर्वसाधारण  के  उपयोग  के  मोटे  कपडे  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन

 दिया  जाना  चाहिये  |

 केरल  राउत  के  fed  95,000  टन  चावल  ज़रूरी  है  कौर  है  कि  सरकार  इस  मात्रा  में

 चावल  की  सप्लाई  कर  लेगी  ।  यदि  केन्द्रीय  सरकार  खाद्यान्न  की  सप्लाई  पर्याप्त  मावा  में  नहीं  करती  है

 तो  केरल  राज्य  को  एक  कठिन  स्थिति  का  सामना  करना  पड़ेगा  |

 यह  बात  प्रसन्नता  की  है  कि  सरकार  ने  उर्वरक  की  कीमतें  कम  कर  दी  हैं  प्रौढ़  किसानों  को  इससे

 अवश्य  लाभ  पहुंचेगा  |  केरल  की  झथंव्यवस्था  नारियल  पर  म्राघारित  है  ।  राज्य  सरकार  ने  केन्द्री य

 सरकार  से  नारियल  के  न्यूनतम  मूल्य  निश्चित  करने  के  fea  कहा  है  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  ने  अभी

 घतक  इस  कौर  कोई  भी  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 इसकी  परियोजना  के  पहले  चरण  काम  पुरा  हो  गया  है
 ।

 कहा  जाता  है  कि  दूसरे  चरण

 का  काम  राशि  के  अभाव  में  प्रभी  शुरू  नहीं  किया  जा  रहा  है  |

 विदेशी  मुद्रा  के  asta  को  विशेष  महत्व  दिया
 जा

 रहा  इस  सम्बन्ध  में  इंधन
 के

 निर्यात  जैसी

 कुछ  पाबन्दियों  को  हटाया  जाना  चाहिये  ।  णा  राज्य  के  सामने  शिक्षित  बेरोजगारी  की  समस्या  है  ।

 हमारे  शिक्षित  युवक  कुछ  प्रतिबन्धों  के
 कारण  रोज़गार  प्राप्त  करने  के  लिये  अरन्य  राज्यों  तथा  विदेशों  को

 नहीं  जा  सकते  ।  यदि  सरकार  विदेशों  को  जाने  सम्बन्धी  प्रतिबन्धों  को  हटाये  तो  न  केवट  विदेशी  मुद्रा  का

 aaa  होगा  बल्कि  बेरोज़गारी  समस्या  भी  हल  होगी  |

 20  सूत्री  कार्यक्रम  के  लिये  लोगों  के  बीच  काफ़ो  उत्साह
 है

 ।  इस  उत्साह  को  बनाये  रखना

 चाहिये  ।  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  पैट्रोल  के  मूल्य  कम  करने  की  कौर  उचित  ध्यान  देगी  ।
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 निर्माण  तथा  mane  wit  ded  य  कार्य  मंत्री  के०  :  प्रभी  अनेक  सदस्यों

 झपने  अपने  भाषण  देने  हैं  मेरा  सुझाव  है
 कि

 सभा  गाज  7  बजे  शाम  तक  बैठे  ।

 सभापति  महोदय  :
 मैं  समझता  हुं  कि  सभा  इस  सुझाव  से  सहमत  है  |

 श्री  एस०  रामगोपाल  रेड्डी  :  मैं  वित्त  मन्त्री  को  इस  बजट  को  प्रस्तुत  करने  के

 लिये  बधाई  देता  हुं  ।

 खाद्यान्न  को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  ले  जाने  सम्बन्धी  पाबन्दियां  हटाई  जानी  चाहियें

 सारे  ज़ोन  समाप्त  किये  जाने  चाहिये  ताकि  अनाज  आसानी  के  साथ  एक  र्थ्य  से  दूसरे  राज्य  को  ले

 जाया जा  सके

 एक  बार  प्राप्त  किया  गया  उत्पादन  लक्ष्य  कम  नहीं  होने  दिया  जाना  चाहिये  ।  चीनी  का  उत्पादन

 लक्ष्य  इस  वर्ष  4  लाख  टन  कम  होने  को  झाशा  है  ।  लेनी  उत्पादन  चतम  होने  की  दशा  में  भी  हमें  अधिकाधिक

 चीनी  का  निर्यात  करना  चाहिये  ताकि  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  सकें  ।

 सरकारी
 मचा  रियों  के  वेतन  पर  20  प्रतिशत  से  अधिक  राशि  खर्च  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।

 यह  बात  खेदजनक
 है

 कि  बजट  का  70  प्रतिशत  भाग  राज्यों  अथवा  केन्द्र  में  कामना  रियों  के  वेतन  पर  व्यय

 किया  जाता  है  ।  विभिन्न  बात  तो  यह  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारें  ग्रोवर  ड्राइंग  लेकर  भ्रू पने  कोंचा  रियों  का

 वेतन  बढा  रहे  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्यों  की  वित्तीय  स्थिति  पर  नियन्त्रण  रखना  चाहिये  |  कुछ  राज्य

 तमंचा  रियों
 के  वेतनों  में  age  वृद्धि  कर  रहे  हैं  ।  नृत्यों  में  कब  गिरावट  झरा  गई  है  ।  इस  स्थिति  सन्तति

 महोदय  क्या  सरकारी  कामना  रियों  के  महंगाई  भत्ते  में  कमी  कर  रहे  हैं  ?

 सरकार  को  राष्ट्रीय  बैंकों  द्वारा  ऋणों  की  वसूली  के  च्पयि  भी  उसी  प्रकार  का  कानून  बनाना

 चाहिये  जो  सहकारी  बैंकों  के  लिये  बना  है  ।

 व्यापार  में  लगभग  5  अथवा  6  प्रतिश्त  लोग  अपरा  हैं  ।  परन्तु  इतने  व्यतीत  ही  बैंक  को  समाप्त

 कर  सकते हैं

 यदि  सरकार  जनता  की  सहायता  नहीं  उन्हें  पर्याप्त  पानी  aes  उपलब्ध  नहीं  कराती  तो

 उत्पादन  नहीं  बढ़  सकेगा  |  पानी  बिजली  wer  वस्तु ग्र ों के  मूल्य  बढ़ा  दिये  गये हैं  ।  परन्तु  किसानों  को

 पिछले  aq  को  sears
 मान

 कर  भुगतान  किया  जा  रहा  है
 ।  भूमि  कर  दुगना  कर  दिया  गया  है

 ।  महाराष्ट्र

 में  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिये  एक  योजना  बनाई  गई  है  ।  दस  शिक्षित  बेरोजगार  एक  सोसाइटी

 बनाते  हैं  तथा  जिला  कलक्टर  उन्हें  कुछ  न  कुछ  कायें  देता  है  ।  राय कर  देने  वालों  की  श्राय ग्रौसत  अय

 का  10  या  12  गुना  होती  है  |  भ्रतएव छूट की सी मा छूट  की  सीमा
 8000

 से  न॑  रखी  जाये
 |

 Shri  Paripoorna  nand  Painuli  (Tehri-Garhwal)  This  Bucget  can  rightly  be  termed
 aS  a  Janta  Bucget.  Shri  Subramafiem  was  holcirg  Firaf-ce  port  folio  t  year  aS  Well  so
 the  most  of  credit  for  this  bucget  gces  to  the  Emerger.cy.  After  e  Ceclaration  of  20  point
 economic  programme  by  the  Prime  Minister  there  has  teen  an  all  round  improvement  in

 every  where.

 I  agree  that  urempleymert  has  riSer.  ir.  curccurtry.  Durit  g  Septemter  1975  the  number
 of  the  uremplcyec.  ir  the  court)  Wel  (2.  likks  54  thc  uSar.c.  I  feel  that  1560 0८४1८.
 are  uremployec  pericr  5.  thir  ह  there  is  teec.  fer  atctal  char  ge  in  eCucaticn.

 Our  budget  should  be  indicative  of  our  programmes  frem  five  years  ard  our  plans  should

 visuali7e  the  €  comomic  position  of  the  country  frcm  fifty  years.  We  fir.¢  that  cur  Lucget  and

 plan  do  not  have  prefer  lik  with  the  past.
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 Certain  concessionshave  been  given  in  industrial  sectors  and  Some  incentives  have  beet
 provided  for  highter  production,  Shri  Pai  declare+  that  these  concessions  and  incentives
 Nave  been  given  in  order  to  betefit  the  consumers.  Efforts  should  be  mae  to  see  that  the
 olsumerSare  really  benefited.

 There  has  been  atincrease  in  protuction  by  35  p2rce1tin  public  Sector  were  as  the  pro-
 ‘duction  hasnotincrease1in  private  sector  in  that  proportion,  Same  polic

 isSu2d  so  that  production  increases  in  the  private  Sector  as  Well.  y
 Jecla-ation  should

 Adivasis  and
 ‘backward  classes.

 Sufficient  provisions  have  not  bee  mate  for  Weaker  sector.  Harijans

 I  congratulate  the  Government  for  taking  stern  action  against  the  smugglers.  The
 ‘number  of  taxevadors  is  higher  thar  the  tax  payers.  It  is  not  knowa  why  proper  attention
 ‘is  not  being  given  towards  this  matter.

 The  Government  has  not  given  any  protection  or  support  price  to  growers  of  apples  etc.  in
 ‘hilly

 areas.
 The  economy  of  hill  regions  would

 deteriorate.

 No.  provision  has  been  made  to  check Droughts  and  the  floods  create  havoc  every  year.
 these  natural  clamities  on  a  long  term  basis.

 Bundelkhand  is  one  of  the  three  backward  regions  of  Uttar  Pradesh  but  this  region  is  not
 given  its  due  in  the  matter  of  financial  assistance.  It  should  be  treated  at  par  with  other

 reg
 ons.

 श्री  सो०  के०  qa  :  प्रपात  स्थिति  की  arya  तथा  20  सुतरी  काय करप

 लागू  किये
 जाने  के  बाद  यह  प्लान  बजट  है  ।  इस  पर  बुत  आशाएं  लगी  हुई  थी  ।

 यह  सही है  कुछ  राहतें  दी  गई  हैं  कौर  प्रौढ़ता  पर  भी  बल  दिया  गया  अम  जनता  की  भ  जाई

 के  लिये  अपेक्षी त  कार्य  नहीं  किया  गया  ।  बजट  विद गो  सदयता  परश  घिकनिमंर  करता

 बजट  का  जाने  वाले  समय  में  मुद्रा  स्फीति  पर  प्र  भाव  पड़े गा  |

 सरकार  श्राम  जनता  के  लाभ  की  यो  जनाएं  लाने  में  विक न  रही  है  ।  स्व  ऐच्छिक  प्रकटीकरण  के

 दौरान  कुछ  कांग्रेसी  सदस्य  उच्चतम  स्राव  वाले  वग  के  लिये  कम  कटों  की  वकालत  कर  रहे  उसकी  यह

 मांग  पुरी  कर  दीਂ  गई  है  ।

 वर्ष  1971-72 में  झ्रघिकतम  अय  कर  की दर  93.  प्रतिशत यो  ।  पिछने  व्य  उसे  77

 प्रतिशत  कर  दिया  गया  शौर  इस  वयं  66  प्रतिशत  किया  जा  रहा  है  ।  जिन  लो  पों  को  वास्तव  में  सहायत

 दिये  जाने  की  प्रा वश्य कता है  उन्हें  थोड़ा  सी  सहायता  दीਂ  गई  है  ।

 जयपुर  शुगर  TAT  श्रीनगर  प्रदेश  में  करोड़ों  रपए  की  अऩ्य  छिपा  कर  रखी  गई  है  परन्तु  उस  बारे

 में  समुचित  काय  वाही  नहीं  निकल  गई  है  ।  वित्त  विश्व को  धोखा  दे  रहे  हैं  कि  यह  बजट  थोड़े  घाटे

 का

 बजट  प्रस्तुत  करते  समय  वित्त  मन्त्री  ने  कहा  था  “490  करोड़  रुपये  घाटे  का  बजट  में  100

 करोड़  रुपए  घाटा  कम  हो  जाता  यदि  रिज  बैंक  से  विशेष्  ऋण  का  लाभ  उठा  लिया  जाता  ।  पिछने  वर्ष

 कवाटा  490  करोड़  रुपए  का  घाटा  बिना  पूरा  किये  छोड़  दिया  गया  है  ।  इस  वर्ष  ध्रापका  सुझाव  450

 करोड़  रुपया  TH  से  लेने  का  है  कौर  320  करोड़ का  घाटा  पुर  faa  ड  दिया  गया  इस  प्रकार
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 ato  कृष्ण

 वर्ष  के ध्रन्त तक घाटा तक  घाटा  800  करोड़  रुपए  का  हो  जायेगा  ।  इस  बारे  में  यदि  समुचित  उपाय न  बरते  गये

 तो  देश  में  मुद्रा  स्फीति  की  स्थिति पैदा  हो  जायेगी  |

 हम  देश  में  समाजवाद  ला  रहे  हैं  इसलिए  ह में  अप्रत्यक्ष  करों  तुलना  में  प्रत्यक्ष  करों  पर  प्रतीक

 आश्रित  रहना  चाहिए  ।  देश  में ग्रप्रत्यक्ष  करों  में  कमी  करनी  चाहिये  wa  हम  उच्च  राय  वालों

 को  दीਂ  गई  रियायतों  का  विरोध  करते हैं  तब  यह  तक  दिया  जाता है  कि  ऊंची  दर  के  कर  लगने  से  करों

 की  चोरी  श्रमिक  होती  है  |

 ब्रिटेन  में  करों  की  उच्चतम  सीमा  80  प्रतिशत है  ।  जहां  aaa  66  प्रतिशत  कर  दी  है  ।  बीड़ी

 बनाने  वालों  परतों  अधिक  कर  लगाया  गया  है  परन्तु  बिड़ला  कौर  टाटा  सरदी  को  we  दीਂ  गई  हैं  ।  राज

 भी  प्रगति  फसल  का  दावा  जा  रहा  है  परन्तु  हम  झ्रायातित  अनाज  पर  निर्वाह  कर  रहे  हैं  ।  श्रापात

 स्थिति में  20  सुतरी  झ्र थिक  कार्यक्रम  को  घोषणा की  परन्तु खेद  है  देश  में  फासिस्टवाद का  खतरा

 पैदा  करने  वालों  को  अधिकाधिक  रियायतें  दी  जा  रही  हैं  ।

 मात्र  आपातस्थिति  घोषित  करने  से  श्राप  प्रतिक्रियावादी  शक्तियों  से  नहीं  लड़  सकते  ।  राज

 श्रमिक  समीक्षा  में  सरकारी  क्षेत्र  की  बढ़ती  हुई  शक्ति  की  तो  चर्चा  की  जाती  है  परन्तु  राष्ट्रीयकरण  की

 चर्चा  नहीं  की  जाती  ।  सरकार  वस्त्र  ौर  पटसन  उद्योगों  के  राष्ट्रीयकरण  में  विफल  रही  हैं  ।

 जन  1975  में  दावा  किया  गया  था  कि  भूमि  सुधारों  कौर  भूमि  की  उच्चतम  सीमा  के  कानूनों  को  क्रिया

 कवित  क्रिया  जायेगा  ।  इस  में कितनीਂ  सफलता  मिली  है  ।  उत्पादन  में  जो  धन  अप  लगायेंगे  उससे

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  श्रमी  र  लोग  पैदा  हो  जायेंगे  जिनकी  हमारे  लोकतन्त्र  को  नहीं है  |

 Shri  Kuskak  Bakule  (  Ladakh  ):  The  budget  presented  by  the  Finance  Minister  is  very
 benifieial.  The  20  point  economic  programme  announced  by  the  Prime  Minister  has
 improved  the  economic  situation  of  the  country.

 The  budget  does  not  mention  as  to  what  amount  has  been  alloocted  to  Ladakh.  Ladakhisa
 very  backward  area  with  problems  ofits  own  The  Central  Government  should  set  up  8
 Committee  to  tackle  its  problems  Steps  should  be  taken  to  generate  electricity  there

 Paki-
 stan  cannot  harms  us.

 Ladakh  has  a  stategic  position  with  China  an  one  side  and  Pakistan  on  the  other.

 has  been  undertaken  there.
 But  China  is  building  heavy

 Projects
 whereas  no  development  work

 Its  area  is  0  miles.  Leh  is  its  distri  ct
 headquarter  and  is  150  miles  from  China.  First  of  all  ‘the  Government  should  arrange  to
 electrify  Ladakh,

 A  Hydro-electric  scheme  known  as  Stakhna  project  was  started  some  time  back  and  an
 amount  of  rupees  three  crores  was  spent  on  it.

 सौ ०  एम०  स्टीफन  पीठासीन हुए  ')

 (  Suet  C.M.  STEPHEN  in  the  Chair  )

 come- Itis  not  known  as  to  why  it  was  dropped  last  year.  The  project  should  be
 It  is  said  that  a  second’ pleted  in  under  to  bring  about  economic  development  of  the  area,

 project  namely  would  2150  be  started  Stakhna  project  would  cost  40  crores  of
 So rupees  and  as  such  it  has  been  shelved  for  the  present.  Whatis  the justification  for  it.

 request  you  to  complete  the  Siakhna  project.

 As  these ‘The  officials  of  All  India  Radio  working in  Leh  do  not  get  their  full  allowance.
 There  is Officials  work  from  morning  till  late  night  they  must  be  given  winter  allowance.
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 Do  big  businessmen  in  Ladakh  and  the  dealers  of  the  area  are  not  liable  to  tax.  No  income

 tax  should,  therefore,  be  imposed  on  the  businessmen  of  Ladakh,  for  next  four  to  five

 years.

 id Tt  was  stated  under  20  point  economic  progr  amme  that  special  attention  would  be
 d  to  Ladakh.  Ladakh  should  be towards  backward  areas.  But  no  attention  is  being  pai

 It  wou  1d  facilitate  the  people  of  Ladakh declared  a  scheduled  Tribes  and  scheduled  area.
 that  programme to  help  the  backward

 areas,
 to  make  use  of  facilities  that  would  be  provided  under

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुशीला
 :  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  वाले

 सभी  सदस्यों  का  धन्यवाद  करते  हुए  मैं  उनका  ध्यान  एक  अन्य  मामले  की  प्रो  दिलाना  चाहती  हूं  ॥'

 यह  at  स्वाभाविक ही  है  कि  माननीय  सदस्य  अपने  क्षेत्र  के  झा थिक
 मामले सभा  में  रखे

 जिससे  समूचे  देश  में  विकास  हो  सके  तथा  क्षेत्रीय  श्रसमानताएं  दूर हो
 सकें  ।

 बीमा  योजना  तथा  राष्ट्रीय  योजना  जेसे  उपक्रमों  से  लोगों
 की

 बचत  में  वृद्धि  हुई  है

 इन  योजनाओं  ने  राष्ट्रीय  विकास  के  विस्तृत  कार्यों
 में  भारी  योगदान  दिया  लेकिन  बीमा  के

 राष्ट्रीयकरण  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि  क्षेत्रीय  समानताएं  दूर  पा लिसी धारियों  के  धन  में  से

 केवल  भ्र धिक तम  लाभ  हो  बल्कि  इसके  साथ  ही  यह  जनसाधारण  के  हितों  में  सहायक  हो  ।  जीवन

 बीमा  निगम  के  राशि  निवेश  के  तरीके  के  अनुसार  इस
 धन

 का  श्रमिक
 भाग

 केन्द्रीय  प्रतिभूतियों
 या

 राज्य  सरकार  की  प्रतिभूतियों  के  माध्यम  से  इस  तरह  से
 खड़े  करना

 तय  किया  गया  है  कि  ales

 धन  आधारभूत  क्षेत्रों  के  निर्माण  में  लगाया  जो  समग्र  रूप
 से

 अरसे-व्यवस्था
 के  लिये

 अनिवार्य  कुल  मिला  कर  पालिसियों  की  संख्या  पहले  से  कहीं  अधिक है  ।
 इनमें  से  झ्रघिकांश

 पालिसियां  उन  लोगों  की  हैं  जो  मेहनत  ae  कठोर  कार्य  करते  हैं  ।  गृह-लक्ष्मी  पालिसी  से  जरूरतमन्द

 वृद्धा द्र ों  को  सहायता  मिलेगी ।

 31-3-75  को  आवास  के  लिये  410  करोड़  रुपये  की  राशि  थी ।  अप्रत्यक्ष  रूप  में  यह

 राशि  कई  प्रकार  से  दी  गई  दावे  कम  करने  तथा  विलम्ब  दूर  करने  हेतु  हाल  ही  में  किये  गये

 सघन  अभियान  से  हमें  पता  चला  है  कि  कुछ  स्तर  तक  श्री-व्यवस्था  में  सुधार  हुमा  इन  सभी

 कारणों  से  जीवन  बीमा  निगम  की
 पालि सीधा  रियों

 का  भविष्य  बहुत  उज्ज्वल  होगा  |

 पशु  बीमा  योजना  आरम्भ  की  गई  है  तथा  इसका  विस्तार  किया  जायेगा  |

 सामान्य  बीमा  निगम  31  मार्च  से  कांता  एक्सीडेंट  पालिसीਂ  के  नाम  से  चालू  की  जा

 रही  उससे  तथा  wer  वाहनों  में  यात्रा  करने  व्यक्तियों  को  कुछ  राहत  मिलेगी
 ।

 वधि

 के  क्षेत्र  में  पम्प  सेटों  का  भी  बीमा  किया  जा  रहा  इससे  ग्रामीण  सरथ-व्यवस्था  पर  बरच्छा  प्रभाव

 पड़ेगा  ।

 पा लिसी धारियों  से  जो  पैसा  वसूल  होता  है  उसका  सही  उपयोग  होता  है  |  हम  फ़सल  बीमा

 के  बारे  में  जल्दी  कार्यवाही  करना  चाहते  हैं  परन्तु  इस  बारे  में  कई  बातों  को  श्यान  में  रखना  है

 प्रतिवेदन  खाने  पर  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  ले  सकेंगे  |

 जहां  तक  छोटी  बचत  का  सम्बन्ध  उस
 समय

 जब  मुद्रास्फ़ीति बढ़  रही  थी  कौर  सूखा

 पड़  रहा  था  तब  हम  ने  छोटी  बचत  आन्दोलन  के  माध्यम  से  1,384  करोड़  रुपये  एकत्न  करिये  जबकि

 769  करोड़  रुपये  का  लक्ष्य  बनाया  गया  हमारे  देश  में  संसाधन  जुटाने  के  लिए  बचत

 झ्रान्दोलन  विशालता  साधन  है  ।
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 माध्यमिक  स्तर  से  लेकर  विश्वविद्यालय  स्तर  तक  हमारे  देश  में  कुल
 10  करोड़  छात्र हैं

 और  यदि  प्रत्येक  छात्र  एक  रुपया  मासिक  जमा  करे  तो  हम  भारी  सफ़लता  प्राप्त  कर  संकते  हैं  ।

 इस तरह  से  एक  वर्ष  में  राजकोष  में  100-120  करोड़  रुपये की  राशि  जमा  हो  सकती  इस

 राशि  का  देश  के  विकास  कार्यों  में  उपयोग  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  जी०  विश्वनाथन  बजट  की  यह  एक  सराहनीय  विशेषता  है  कि  wir  कर

 की  ऊंची  दर  77  प्रतिशत  से  घटा  कर  60  प्रतिशत  कर  दी  गई  लेकिन  भ्रधिकाधिक  लोगों  को

 आयकर  के  नियमों  के  झ्र घिन  लाने  की  आवश्यकता  है  ।  अपने  ही  रोजगारों  में  लगे  वर्कशॉप

 मैकेनिक  तथा  wea  लाखों  लोगों  को  प्राय कर  देता  चाहिए  क्योंकि  ये  लोग  आयकर  नहीं

 देते  इस  प्रयोजन  के  लिए  मंत्री  जी  को  ऐसा  नियम  लाग  करना  चाहिए  कि  समग्र  धन  का

 नादान-प्रदान  कम  कर  के  न्यूनतम  कर  दिया  जाये  कौर  सभी  कार्य-व्यवहार  चेको  कौर  डाँटो  के

 ध्यान  से  किया  जाना  तभी  एक  व्यक्ति  की  त्राव  का  पता  लग  संकता  है  ।

 इस  कायें  के  लिए  अधिक  बैंको  की  झ्रावश्यकता  होगी  ।  गर्त  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  बैंक

 या  बैंकों  की  शाखाएं  खोली  जानी  चाहिए  ताकि  गांवो  में  रहने  वाले  लोगों  को  नकद

 राशि  के  बजाय  चेकों  प्रौढ़  ड्राफ़्टों  में  स्पा  काय  व्यापार  करने  के  लिये  बाध्य  किया  जा  सके  ।

 ग्रामीण  लोगों  को  ऋण  देने  हेतु  वित्त  मंत्री  को  तुरन्त  कदम  उठाने  चाहियें  ।  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि

 जिन  बैंकों  ने  50  करोड़  रुपये  की  सीमा  लांच  ली  उनका  राष्ट्रीयकरण  क्यों  नहीं  किया  गया  है  ।

 यह  नीति  निर्धारित  की  गई  थी  कि  जिन बैंकों  की  सम्पत्ति  50  करोड़  रुपये से  हो  जायेगी

 उनका  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जायेगा  सरकार  को  तत्काल  ऐसे  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करना

 चाहिए  भ्र ौर  तत्पश्चात  प्रीमियम  में  संशोधन  करना  चाहिए  ताकि  भविष्य  में  50  करोड़  से  अधिक

 की  सम्पत्ति  वाले  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  ही  एक  आदेश  द्वारा  किया  जा  सके  ।

 प्रौद्योगिक  क्षेत्र  को  बैंको  से  57  प्रतिशत  ऋण  मिल  है  जबकि  sie  क्षेत्र  को  केवल  9  प्रतिशत

 ऋण  मिलता  ऋषि  क्षेत्र  को  बैंक  ऋणों  का  एक-तिहाई  या  एक-चौथाई  भाग  मिलना  चाहिए  ।

 उत्पाद  शल्कों  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  दी  गई  रियायतों  में  जन  साधारण  कौर  विशेषकर  मध्यम

 at  को  बहुत  राहत  मिली  इस  बजट  का  उद्देश्य  श्रेय-व्यवस्था  की  प्रगति  दर  को  बढाना  है

 श्र  यह  बहुत  बात  है  कि  इस  वर्ष  हमारी  प्रगति  दर  में  6  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 Shri  Nageshwar  Dwivedi  (  Machhalishahr  )  1  welcome  the  General  Budget  for  the
 1976-77  and  congratulate  the  Finance  Minister  for  presenting  such  a  budget.  It  is  a

 welcome  feature  of  the  present  budget  that  no  new  taxes  have  been  proposed  and  some  relief  has
 ben  given  to  allsections  of  .  the  people  Special  attentionis  being  paid  to  increase  irrigation
 facilities  and  power  generation  to  boost  agricultural  production  It  is  very  good  that  some
 relief  has  been  given  in  the  prices  of  fertilisers  In  this  connection,  it  can  be  suggested  that
 the  prices  of  agricultural  produce  should  be  fixed  keepingin  view  the  increased  cost  of  produ-
 ction  and  higher  wages  of  agricultural  labour.  Government

 should  pay  sufficient  attention
 towards improving  the  lot  of  agriculturists,  because is  their  condition is  not

 improved,
 there

 will  be  no  economic  growthin  the  country.

 If  Government  make  procurement  of  goodgrains  from  the  farmers  as  against  the  land  revenue
 or  the  cost  ofi  rrigation  or  fertilisers  thatis  to  be  paid  by  farmers,  it  will  facilitate  the  farmers
 and  at  the  same  time,  it  will  become  easier  for  the  Government  to  obtain  foodgrains.

 The  farmers  have  not  so  far  been  able  to  take  advantage  of  nationali  sed  banks  1 in  rural  areas.
 Government  should  create  such  conditions  that  the  farmers  can  take  advantage  of  banks.
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 Cheap  tractors  should  be  manufactured  so  that  small  farmers  can  afford  to  purchase  them.

 Government  should  take  steps  to  start  industries  in  the  districts  of  Sultanpur,  Jaunpur  and
 Pratapgarh  in  Eastern  U.P.,  Government  should  also  take  some  concrete  steps  to  provide
 employment  to  rural  youths.

 डा०  महीपत  राय  मेहता  श्राम  तौर  पर  बजट  सरकार  की  वित्तीय  नीति  watt

 देश  में  विद्यमान  आधिक  नीति  का  आभास  देता  स्वतंत्रता  से  लेकर  qa  तक  हम  देश  में  मिश्रित

 भ्रम-व्यवस्था  की  नीति  अपना  रहे  राज  सभी  यह  He  रहे  हैं  कि  यह  एक  बहुत  अच्छा  बजट

 परन्तु  इसे  मिश्रित  श्री-व्यवस्था  की  जो  सरकार  की  मूल  नीति  के  अनुरूप  रहना  मैं

 वित्त  मंत्री  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  स्वतंत्रता के  23  वर्षों  के  बाद  हमें  यह  कहां  ले  गई  है
 ?  क्या

 निकलता  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  के  प्रतिशत  में  कमी  हुई  है  या  वृद्धि  हुई  क्या  गन्दी  बस्तियों  में

 रहने  वाले  लोगों  के  प्रतिशत  में  कमो  हुई  है  या  वृद्धि  हुई  क्या  जीवन  निर्वाह  के  लिए  शरापना  खून

 श्र  शरीर  बेचने  वाले  लोगों  के  प्रतिशत में  कमी  हुई  है  या  वृद्धि  हुई  सभी  लोग  बजट  की

 प्रशंसा  कर  रहे  हैं  परन्तु  यह  हमें  कहां  ले  गई  है
 ?

 कहा  गया  है  कि  योजना  परिव्यय  में  31  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  यह  एक  अच्छा  निवेश

 है  परन्तु  इस  परिव्यय  का  वितरण  कसे  होगा ?  यह  बात  महत्वपूर्ण  चौथी  योजना  में  विकास

 के  लिए  42,000  करोड़  रुपये  का  निवेश  किया  गया  था  जिसमें  से  33,000  करोड़  रुपये  या  80

 प्रतिशत  धन  शहरी  क्षेत्रों  में  बड़े-बड़े  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  व्यय  किया  गया  जिससे  राष्ट्रीय

 झाय  में  8  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  कौर  10  प्रतिशत  रोजगार  के  शुक्रवार  प्राप्त  हुए  ।  जबकि  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  9,000  करोड़  रुपये  व्यय  किये  गये  कौर  इससे  8  प्रतिशत  राष्ट्रीय  राय  हुई  तथा  50  प्रतिशत

 रोजगार  के  अवसर  पैदा  हुए  मैं  वित्त  मंत्री  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  इस  बार  योजना  परिव्यय

 का  वितरण  किस  तरह  किया  गया  बजट  में  इस  वर्ष  योजना  परिव्यय  में  31  प्रतिशत  की

 वृद्धि की  गई  है  ।

 भारत  को  असली  सम्पत्ति  मानव  शक्ति  हमें  अपनी  श्रेय-व्यवस्था  को  भ कैन उ एस  मोड़ना  है

 जिसमें  अनिवार्य  रोजगार  मुख्य  बात  हो  ।  प्रत्येक  स्वस्थ  व्यक्ति  को  विकास  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग

 में  लाया  जाना  चाहिए  ।  हेम  अपनी  मानव  शक्ति  का  उतना  प्रयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  जितना  किया

 जाना  चाहिए  |

 इसी  तरह  बड़ी  मात्रा  में  हमारे  जल  संसाधन  व्यथ  जा  रहे  चीन  अ्रपने  कुल  जल  को

 68  प्रतिशत  उपयोग  में  लाता  है  किन्तु  हम  केवल  10  प्रतिशत  जल  का  ही  उपयोग  कर  पाते  हैं

 जल  संसाधनों  का  भ्र धिक तम  उपयोग  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जाने  चाहिए  ।

 कपड़ों  पर  की  जाने  वाली  छपाई  पर  उत्पाद  शुल्क  74  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  10  प्रतिशत

 कर  दिया  गया  इससे  गरीब  लोगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  क्योंकि  छापे  के  कपड़े

 गरीब  लोग  पहनते  इसके  अलावा  कपड़ा  छपाई  एक  घरेलू  उद्योग  है  जिसमें  किये रत  लोग

 निर्धन  इस  ate  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 यह  एक  राजनीतिक  बजट  हम  भारत  में  प्रतिगामी  प्रवृत्तियों  से  लड़ना  चाहते  हैं  ।
 मत  मैं  इस  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 arh Shri  Amarnath  Vidyalankar  (  Chandig  arn  )  :  I  feel  this  budgetis  in  accordance  with
 the  era  of  discipline  which  has  ushered  in  after  promulgation  of  emergency.  Our  economy  is
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 for  this.
 under  the  complete  control  of  Government  and  our  Finance  Minister  deserves  congratulations,

 Government  have  made  commendable  efforts  in  curbing  inflation  was  sctting  at  naught  all;
 our  planned  efforts.  As  a  result,  the  rising  spiral  of  prices  has  not  only  been  stabilised
 but  in  certain  cases  has  been  brought  down.  The  black-market  which  was  rampant  has  almost
 vanished  and  the  functioning  of  parellel  economy  has  been  made  impossible.  This  shows
 that  the  Government  have  a  firm  control  on  the  economy  of  the  country.  Let  us  hope  that
 we  have  have  entered  into  a  new  era  of  progress  and  prosperity.

 Although  prices  of  some  commodities  have  come  down  but  the  prices  of  some  essential
 items  like  potatoes,  onions,  fuel,  power,  etc.  have  gone  up.  Efforts  should  be  made
 to  bring  down  their  prices  also.

 The  limit  of  wealth  tax  for  Hindu  undivided  families  has  been  reduced  from  two  Lakhs  to
 ene  lakh.  This  should  be  #६0८0०1151 0८160,

 The  exemption  limit  for  income  tax  should  be  raised  from  Rs.  8,000  to  Rs.  0,000.
 This  will  brirg  relief  to  commonman.

 Some  relief  has  been  given  for  fans  and  refrigerators,  etc.  Relief  should  also  be  extended
 to  deep  freezers,  which  are  generally  used  in  hospitals.

 More  attention  should  be  paid  towards  rural  economy  which  needs  to  be  toned  up.

 Money-lenders  hay2  now  been  eliminated  from  our  villages.  Government  skould  ensure
 that  there  is  no  difficulty  to  the  poorer  sections  of  the  villages,  in  receiving  loans  frcm  the  banks.

 The  cost  of  administration  in  the  Government  is  heavy.  There  is  much  scope  for  economy
 in  administrative  expenditure.  This  should  be  looked  ir  to.

 Shri  Swami  BrahmanandJI  (Hamirpur):  congratulate  the  Finance  Minister  for

 presentirg  such  a  budg:t.  Huge:  wealthis  lying  idle  with  the  rich.  A  law  should  be  enacted  to
 bring  out  all  the  wealth.  If  Constitution  puts  hurdle  in  it,  it  should  be  amended.

 All  walth  and  property  whch  is  in  the  hands  of  individuals  should  be  nationalised.

 Representatives  of  the  people  like  MPs  and  MLAs  should  be  given  more  powers  so  that
 they  can  effectively  help  the  people.

 High  courts  and  Suprem*  Court  serve  no  purpose.  Parliament,  legislatures  and  Zila  Pari-
 shids  shoud  be  given  power  to  dispense  justice.  This  will  make  justice  speedy  and  cheap.

 The  present  Constitution  has  become  old  and  out-dated.  This  should  be  scrapped  altoge-
 ther  in  the  interest  of  the  society.

 No  purpose  is  being  served  by  Rajya  Sabha  or  Vidhan  Parishads.  They  have  become  an

 asylum
 for  old  and  defeated  politicians.  These  should  be  wound  up.

 श्री  डी०  के०  पंडा  :  अधिक  बजट  घाटे  रोक  ऋण  उदारता  का  संयुक्त  परिणाम

 यह  होगा  कि  मुद्रा  सप्लाई  में  काफ़ी  वृद्धि  हो  जायेगी  ae  मुद्रा  स्थिति  का
 मुख्य  कारण

 मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  इससे  होने  वाले  मुद्रा  स्फीति  के  खतरे  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं  ।

 हम  सरकारी  क्षेत्र  में  श्रमिक  धनराशि  का  निवेश  करने  का  स्वागत  करते  किन्तु  क्या

 वित्त  मंत्री  जी  इस  बात  की  गारंटी  दे  सकते  हैं  कि  इसका  झ्र धिक तम  लाभ  ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  समाज

 के  कमजोर  वर्गों  को  मिलेगा  न  कि  धनी  वर्ग  के  लोगों  को  ।

 देश  में  झाधिक़  विषमता  तथा  समानता  को  कम  करने  के  बारे  में  मैं  एक-दो  सुझाव  देना

 हम  अपने  क्षेत्रों  में  जाकर  लोगों  को  यह  कह  संकते  हैं  श्रमिकों  बहुत  राहत
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 दी  गई  नहीं  इसके  लिए  हमारे  पास  कोई  उत्तर  नहीं  केवल  धनी  लोगों  को  ही  कई

 रियायतें  दी  गई  हैं  ।  उन्हें  अतीत  में  भी  कई  रियायतें  दी  गई  कहा  गया  है  कि  इस  बजट  को

 सामाजिक  न्याय  के  साथ  प्रगति  की  दर  बढ़ाने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी  कृषि  पर  मुख्य

 रूप  से  दिनभर  रहने  वाले  82  प्रतिशत  लोगों  को  क्या  सामाजिक  न्याय  दिया  गया  है  ।

 20  सुतरी  कार्यक्रम  में  से  सुतरी  कार्यक्रम  पुर्णतया  ग्रामीण  निर्धन  लोगों  के  लिए  हैं  ।  20

 सूत्री  कार्यक्रम  के  लिए  निर्धारित  2,160  करोड़  रुपये  की  धनराशि  में  से  2000  करोड़  रुपये  विद्युत्‌

 तथा  सिचाई  पर  व्यय  किया  जायेगा  |

 उड़ीसा  सरकार  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  वहां  1,  62,000  एकड़  बेकार  भूमि  भूमिहीन

 लोगों  में  बांटी  गई  किन्तु  इस  भूमि  के  विकास के  लिए  बजट में  कोई  व्यवस्था  नहीं है  ताकि

 सहकारी  फ़ार्मिंग  ate  सामूहिक  प्रयासों  से  इस  भूमि  का  सुधार  किया  जा  सके  ।  जब  तक  लोगों

 को  अधिकाधिक  ऋण  नहीं  दिया  जाता  तब  तक  वे  उस  भूमि  का  विकास  नहीं  कर  सकते  ।  वे  उस  पर

 रबी  अन्य  फ़सलें  नहीं  उगा  सकते  ।  wa:  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  हमें  उन  क्षेत्रों  में

 alan  धन  का  निवेश  करना  चाहिए  |

 उड़ीसा  में  भ्रसंख्य  परियोजनाएं  किन्तु  उनकी  उपेक्षा  की  जा  रही है  ।  मध्यम  कौर  बड़ी

 परियोजनाओं  का  वकास  करने  के  लिए  उड़ीसा  को  516  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  सरकार

 को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  उड़ीसा  को  अपनी  विद्युत  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  अवश्यक  वित्तीय  सहायता  दी  जाये  ।

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali):  The  22  Crores  of  People  living  under  poverty  line  were  ex-
 pecting  a  budget  which  could  bridge  the  wide  gap  between  the  rich  and  the  poor,  but  the  budget
 has  belied  their  expectations.  Today  the  need  of  the  hour  is  to  remove  disparity  between  the
 rich  and  the  poor.  Unless  we  do  not  remove  disparity  and  inequality  prevailing  in  our  society,
 we  can  not  maintain

 peace
 in  the  country.  This  is  the  biggest  problem  before  us.

 The  Government  have  not  taken  any  steps  to  check  waste  ful  expenditure  in  Government
 departments,

 No  attention  has  been  paid  for  the  upliftment  of  Adivasis.

 The  Railways  being  the  biggest  undertaking  with  an  initialinvestment  of  Rs.  50°50  crores
 is  under  debt  to  the  Central  Government  to  the  tune  of  Rs.  126  crores.  The  Delhi  Transport
 Corporation  with  an  investment  of  Rs.  27  crores  has  been  incurring  losses  year  after  year.  This
 is  needed  to  be  seriously  looked  into.

 There  is  duplication  of  work.  The  same  work  is  being  done  by  the  Agriculture  Depart-
 ment  and  the  Community  Development  .  This  should  be  avoided.

 Shri  Chandulal  Chandkakar  (Durg):  There  is  widespread  unemployment  in  the
 rural  areas.  In  order  to  tackle  this  problem  schemes  should  be  formulated  on  a  large  scale  for
 providing  irrigation  facilities,  generation  of  power  and  for  construction  of  rural  roads.

 The  Governm:nt  should  take  steps  for  providing  gobar  gas  in  rural  areas.  Cow  dung  should
 be  collected  at  one  place  in  a  village  and  then  gas  should  be  provided  to  the  pecple.  If  that  is
 done  adequate  quantity  of  manure  would  be  available.  There  will  be  a  saving  of  crores  of
 rupees  which  we  spend  now  on  chemical  fertilizers.  Also  our  forest  wealth  will  be  protected.

 Cost  of  production  of  agricultural  produce  has  gone  up  because  price  of  agricultural
 inputs  has  increased.  Price  of  agricultural  produce  should  be  fixed  taking  into  considcration
 cost  of  production  and  allowing  some  profit  to  farmers.
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 A  new  device  called  has  been  found  out in  Wardha  Sewagram  for  taking  out  rice

 from  paddy.  Through  this  device  paddy  can  give  75  percent  rice.  This  device  should  be  popu-
 larised.

 There  should  be  a  multi-purpose  agricultural  farm  for  a  population  of  10  lakhs  In  those
 farms  new  methods  should  be  adopted  for  cultivation  of  foodgrains,  yegetables  and  fruits.  Simi-
 larly  there  should  be  a  multi-pourpose  irtdustrial  estate  for  a  population  of  10  lakhs.  Educated
 people  should  be  given  training  in  those  estates  so  that  they  could  set  up  smallindustries  by
 taking  loans  from  banks.  These  steps  will  help  in  takling  the  problem  of  unt  mployment.

 श्री  मल्लिकार्जुन  :  इस  बजट  का  सर्वत्र  स्वागत  हना  है  क्योंकि  पहली  बार

 योजना  परिव्यय में  31.  6  प्रतिशत  की  वृद्धि की  गई  है  ।
 यह  कहना गलत  है  कि  इस  बजट  से

 मुद्रास्फीति  बढ़ेगी  ।

 इस  बजट  में  निवेश  तथा  बजट  पर  बल  दिया  गया  है  ।  राष्ट्र  के  पुर्ननिर्माण  तथा  देश  में

 समाजवादी  समाज  की  स्थापना  में  यह  बजट  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभायेगा  |  इस  बजट  से  उत्पादन

 के  विभिन्न  वर्ग  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 देश  में  समाजवादी  समाज  की  स्थापना  करने  के  लिये  सरकारी  तंत्र  सक्रियता  से  कायें  कर

 रहा  है  ।  alfa  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिये  सरकारी  तंत्र  तथा  दोनों  को  ही  कठिन  परिश्रम

 करना  होगा  ।  मूल्यों  को  कम  करने
 में  युवकों  ने  बहुत  सहयोग  दिया  है  ।

 मुझे  अनिशा
 है

 कि  देश  में  जन  साधारण  तथा  गरीब  किसानों  का  उद्धार  होगा  ।  द्वेषी

 प्रौद्योगिक  उत्पादन  में  वुद्धि  की  जा  सकती  है  ।
 ग्रामीण  श्र्थव्यवस्था  में  सुधार  किया  जा

 सकता है  |

 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  कृषि  श्रथंव्यवस्था  में  भविष्य  में  स्थिरता  पैदा  कर  ली  जाएगी  |

 अ्राधथिक  नीति  के  अतिरिक्त  वित्तीय  नीतियां  तथा  आधिक  अ्रनुशासन  भी  महत्वपूर्ण  हैं  ।  क्या  सरकार

 कृषि  श्रथंव्यवस्था  में  सुधार करने  के  लिये  उत्सुकता  है  ?  हम  न्यूनतम  बंधक  श्रमिक

 सम्बन्धी  कानूनों का  स्वागत  करते  हैं  किन्तु  प्रश्न  यह  है
 कि  प्रति  एकड़ उपज  कितनी हो  रही  है  ।

 कृषि  गतिविधियों  पर  निगरानी  रखने  के  लिये  एक  पृथक  विभाग  खोला  जाना  चाहिये  |

 सरकार  को  सहकारी  फार्मिग  के  बारे  में  भी  सोचना  चाहिये  |

 श्री  दां कर राव  साबित  )  मंत्री  महोदय  एक  वास्तविक  बजट  पेश  करने  के

 लिये  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 वर्तमान  कराधान  होती  से  ora  में  विद्यमान  विषमता  दूर  नहीं  होगी  ।  जब  तक  देश  में

 मिश्रित  श्रथेव्यवस्था  रहेगी  तब  तक  ara  में  विषमता  दूर  नहीं  होगी  ।  मेरा  वित्त  मंत्री  से  निवेदन

 है  कि  आयकर  के  लिये  न्यूनतम we  सीमा  12,000  रुपये  कर  दी  जानी  चाहिये  ।  यद्यपि  झाय  बढ़ी

 है  तथापि  व्यय  में  भी  afe  हुई  है  ।  मत  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  राहत  पहुंचाने  के  लिये  आयकर

 की  छूट  सीमा  12,000  रुपये  कर  दी  जाये  ।

 बजट  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  81  वर्गमीटर  के  पुरे  क्षत्र  में  बनी  हुई  इमारत  पर  पांच

 वर्षों  के  लिए  सम्पत्ति  कर  से  छूट दी  गई  है
 ।

 वास्तव  में  81  वग  मीटर  के  पुरे  क्षेत्र  पर  बनने

 वाली  इमारत  पर  एक  लाख  से  कम  लागत  लगती है
 ।  इसका  रथ  यह  gar  कि  वास्तविक

 रूप  से  कोई  छूट  नहीं  दी  गई  है  मत  यदि  सरकार  भवन  निर्माण  कार्य  को  प्रोत्साहन  देना  चाहती
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 होते  उन्हें  150  वर्ग  मीटर  पर  बनने  वाली  इमारतों  को  सम्पत्ति  कर  से  छट  दे  देनी
 चाहिये

 ।

 तभी  उसे  वास्तविक  रियायत  कहा  जा  सकता  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बक  किसानों  तथा  ग्रामीण  कारीगरों  की  उतनी  सेवा  नहीं  कर  रहे  जितनी

 कि  उनसे  आशा  की  गई  थी  ।  20  सूत्री  श्रमिक  कार्यक्रम  के  परिणामस्वरूप  बड़ी  संख्या  में  साहूकारों

 पर  ऋण  देने  पर  प्रतिबन्ध  लग  गया  है  ।  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  कहा  जाना  चाहिये  कि  वे  कृषकों  तथा

 ग्रामीण  कारीगरों  को  अधिकाधिक  ऋण  दें  ।  ate  ब्याज  की  दर  वर्तमान  दर  से  कम  होनी  चाहिये  ।

 आजकल  ब्याज  की  दर  बहुत  अधिक  है  ।

 कृषि  जन्य  वस्तुभ्नों  जेसे  दाल  शादी  की  कीमतें  घट  रही  हैं  किन्तु
 उद्योगों

 में  निर्मित  वस्तु ग्न ों  के  मूल्यों  में  किसी  प्रकार  की  गिरावट  नहीं प्रा  रही  है  ।

 जहां  तक  टेलीविजन  सेटों  का  सम्बन्ध  उन  पर  करों  में  कमी  की  गई  है  किन्तु  सरकार

 को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  टेलीविजन ों  के  गणों  प्रकार  में  किसी  तरह  की  कमी  न

 कौ
 जाये  ।  इसका  लाभ  निर्माताओं  को  ही  नहीं  अपितु  उपभोक्ताओं  को  भी  पहुंचना  चाहिये  ।

 Shri  Tuna  Oraon  (Jalpaiguri)  :  want  to  draw  the  attention  of  the  Government
 towards  the  plight  of  the  workers  engaged  in  tea  plantations.  Under  the  Plantation  Labour  Act,
 1951,  the  owners  of  the  tea  plantations  are  bound  to  provide  facilities  like  residential  accommo-
 dation,  opening  of  schools,  medical  facilities  etc.  to  their  workers.  Under  this  Act  they  should

 spend  annually  हि  percent  of  their  income  for  constructing  houses  to  the  workers.  But  they  do
 not  want  to  do  anything  for  their  welfare.  The  owners  of  tea  plantations  say  that  iron  and
 cement  is  not  available  and  so  it  is  difficult  to  construct  houses  for  them.  In  this  way  they  make

 lam?  excuses.  I  request  the  Government  to  make  houses  for  the  workers  and  charge  the  cost
 thereof  from  these

 owners.

 Unemployment  is  a  grave  problem  there.  Steps  should  be  taken  to  solve  this  problem.
 The  purchasing  power  of  tribals  is  very  low.  Therefore,  it  is  necessary  that  Khadi  and  Cottage
 industries  are  set  up  there.  It  will  help  in  solving  the  unemployment  problem  and  increasing
 their  purchasing  power.

 The  tribal  people  consume.  more  liquor.  I  want  that  liquor  should  be  totally  prohibited  in
 the  whole  country.  On  the  pay  day  they  spend  50  percent  of  their  pay  on  liquor,  therefore, it  is

 necessary  that  the  sale  of  liquor  should  be  banned  there.

 There  is  Highway  N2.31  in  my  constituency  There  was  a  proposal  to  construct  a  bridge
 on  Siltursa  river.  Itis  learnt  thatasum  of  Rs.  1  1/2  crores  has  already  been  sanctioned
 for  this  purpose,  but  the  bridge  has  not  been  constructed  so  far.  Istrongly  plead  that  the  said

 bridge  should  be  constructed  immediately.

 The  Adivasis  of  that  area  should  be  helped  to  rid  them  of  indebtedness  so  that  they  may
 be.frced  from  the  clutches  of  the  moneylenders.

 श्रोपाश्नोकाई  हालांकि  :  मैं  वित्त  मंत्री  को  यह  बजट  पेश  करने  के  लिये

 बधाई  देता  हूं  ।  इस  बजट  से  सभी  वर्गों  के  लोगों  को  राहत  सरकार  को  उनके  हितों  का

 भी  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  को  पर्याप्त  सुविधायें  नहीं  मिल  रही  हैं  ।  सरकार  को  उनके  हितों  को

 पुरा  ध्यान  रखना  चाहिये  |

 पेंशनभोगियों  की  परेशानियों  तथा  शिकायतों  की  झोर  भी  उचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 इन  लोगों  ने  wa  जीवन  के  एक  बेहतरीन  भाग  को  सरकारी  सेवा  में  लगाया  है  ।

 बजट
 r
 q

 ay
 पहाड़ी  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  के ंविकास  चर्चा भी  की  गई  है  ।  यह  बात

 खेदजनक है  कि  उत्तर  पूर्वी  परिषद  wa  उ  गो  की  पूर्ति  में  सफल  नहीं  हो  सकी है  ।
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 माधो  काई

 wt  तक  इस  क्षेत्र  का  विकास  नहीं  तब  तक  वहां  का  पिछड़ापन  दूर  नहीं  हो  सकता  |

 मैं  सरकार
 से

 इस  क्षेत्र  के  विकास  की  are  विशेष  ध्यान  देने  का  क्रोध  करता हूं  |

 भी  एम०  एस०  संजीवी राव  :  मैं  इस  बजट  समर्थन  करता हुं  ।  योजना

 परिव्यय
 को  5960  करोड़  रुपये  से  बढा कर  7852  करोड़  रुपये  करं  दिया  गया है  ।  बजट  में  कृषि

 पौर  उद्योग  की  ate  विशेष  ध्यान  दिया  गया  है  |

 प्रगति  भारत  गांवों  में  रहता  है  ।  कृषि  कौर  उद्योगों  को  प्राथमिकता  देने  के  लिये  मैं  मंत्री

 महोदय को  बधाई  देता  हूं
 ।

 पानीपत  कौर  फूल पुर  में  नये  उर्वरक  कारखाने  खोले  जायेंगे ।

 मंसुर ने  केन्द्रीय पुल  के  लिये  10  लाख  टन  चावल  दिये  हैं  ।  बिजली  परियोजनाओं

 के
 लिये  भी  राशि की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  राष्ट्रीय  विकास  के  लिये  बिजली  एक  बुनियादी  ढांचे

 का  काम  करती  सरकारी  क्षेत्र  क ेबिजली  उद्योगों  ने  सराहनीय  प्रगति  की  है  र  शब  हम  बिजली

 के  सामान  का  निर्वात  करने  की  स्थिति  में  हैं  ।  कृषि  पर  आधारित  औद्योगिक  उत्पादन  को

 प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहियें  ।  हमें  चीनी  के  उत्पादन  वृद्धि  की  कौर  विशेष  ध्यान  चाहिये  ।

 कपड़े  आर  पटसन  किशोर  भी  हमें  ध्यान  देना  चाहियें  ।  यह  प्रसन्नता की  बात  है  कि  वाणिज्य  मंत्रालय

 में  एक  पृथक  कपड़ा  विभाग  खोला  गया  है  ।  हमें  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  को  आधुनिक  ही  नहीं

 बनाना हैं  बल्कि  उद्योगों के  स्तर  को  ऊंचा  भी  बनाना  है  ताकि  हम  शभ्रधिकाधिक  मात्रा में  कपड़े  तथा

 पटसन  का  निर्यात कर  सके  ।

 हमें  इलेक्ट्रॉनिक्स  के  महत्व  को  नहीं  भूलना  चाहियें  क्योंकि  इससे  काफी  विदेशी  मुद्रा

 का  अरजन  होता  है  ।  ऐसे  भ्रौजारों  के  निर्माण  की  are  भी  ध्यान  देना  चाहिये  जिसकी  दक्षिणी-पूर्वी

 देशों  में  मांग  हो  ।

 मुझे  ara  है  कि  वित्त  मंत्री  इन  सब  बातों
 की

 कौर  ध्यान  देंगे
 ।

 श्री  पी०  गंगा  इस  उत्पादनोन्मुखी बजट  को  पेश  करने  के
 लिये  मैं  वित्त  मंत्री

 को  बधाई  देता हुं  ।  इससे  समाज  के  हर  at  में  विश्वास की  लहर  उमड़  पायी  है
 ।  प्राथमिकता  प्राप्त

 क्षेत्रों तथा  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  की  कौर  विशेष  ध्यान  दिया  गया  है  ।  प्रधान  मंत्री के  20  सूत्रीय

 कार्यक्रम  का  सभी  वर्गों  ने  समर्थन  किया  है  ।  वित्त  मंत्री  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  की  शार  कुछ

 अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  |  अधिक  weer  होता  यदि  आयकर  we  की  सीमा  12,000  रुपये

 तक़  बढाया  जाती  ।  उड़ीसा  क्षेत्रीय  विषमता  का  शिकार  है  ।  वित्त  मंत्री  को  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास

 की  भ्रांत  विशेष  ध्यान  देना  चाहियें  ।  मुझे  पूरी  आशा  है  कि  यह  बजट  सामाजिक  उद्देश्यों

 की  पति  करने  में  सफल  होगा  |
 '

 श्री  चपलेन्दू  भट्टाचार्य  :  प्रधान  मंत्री  के  20  सूत्री  कार्यक्रम
 के

 संदर्भ
 में  यह

 बजट  महत्वपूर्ण  है  ।  हम  इस  बजट  का  स्वागत  करते  हैं  क्योंकि  ag  उत्पादनोन्मुखी  तथा  आशाजनक

 है  ।  हमें  आशा  है  कि  यह  बजट  भारत  व्यवस्था  के  प्राकार  को  मजबूत  बनायेगा  |

 मंत्री  महोदय  हमें  बतायें  कि  क्या  हम  मुद्रास्फीति  पर  पूर्णत  :  काबू  पाने  में  सफल  हुये  हैं  ।

 हमें  पूंजीनिवेश  तथा  सरकारी  व्यय  शादी  रानी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  ब्याज

 की  दरों  की  are  भी  ध्यान  देना  चाहिये  ।  विभिन्न  प्रगतिशील  देशों  के  बैको ंने  ब्याज की  दरों  में

 कमी कर  ली  है  ।  हमारे  देश  में
 भी

 इस  ध्यान  देना  आवश्यक  हो  गया  है
 ।
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 चैत
 2,  1898

 सामान्य  19  चर्चा

 कपड़ों  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाने  का  भी  हम  स्वागत  करते  हैं  ।  ्रौषधिपों  पर  उत्पादन  शुल्क

 नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  ।  ब्याज  की  दरों  में  भी  कमी  होनी  चाहिये  ।

 सम्पत्ति  कर  संम्बन्धी  दंड  पर  ga:  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  दण्ड  की  यह  व्यवस्था

 बहुत  कठोर है  ।  इसकी  व्यवस्था  आयकर  के  अनुसार  की  जानी  चाहिये  ।

 हमें  प्रति  ag  50  करोड़  टन  कोयले  का  निर्यात  करना  चाहिये  ।  इस+  लिये  हमें

 विशाखापटनम  बन्दरगाहों  की  कौर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  ।  जितने  कोयले  का  मूल्य
 देश  में  85  रुपये  उसका  मूल्य  बाहरी  देशों  में  650  रुपये  मिलेगा  ।  गर्त  हमें  इस  झोर  ध्यान

 देना  चाहिये  ।

 इस्माइल  gaa  खां  (  मैं  इस  बजट  के  लिये  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देता

 हुं  ।  मेरे  विचार  में  इस  बजट  से  20  सूत्रों  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  हेतु  सहायता  मिलेगी  ।

 सामाजिक  तथा  श्रमिक  समानता  के  लिये  et  पूंजीवाद  को  समाप्त  करना  होगा  |

 सरकार  को  कृषकों  के  कल्याण  हेतु  कुछ  महत्वपूर्ण  कार्य  करने  चाहियें  ।  मूल्य  गिरने  के

 साथ-साथ  ग्न्य  वस्तुयें  की  तुलना  में  कृषि  पैदावार  के  मूल्यों  में  भी  गिरावट  ्र  गई  है  ।

 कभी  तो  कीमतें  इतनी  गिर  जाती  हैं  किसानों  को  अपनी  पैदावार  की  उत्पादन  लागत  भी  नहीं

 मिलती  |  असाम  में  पटसन  के  उत्पादकों  की  दशा  बहुत  ही  दयनीय  है  ।  वे  कलकत्ता  स्थित

 पटसन  कारखानों  की  कृपा  पर  पराश्रित  रहते  हैं  ।  सरकार  को  पटसन  उद्योग  की  कौर  विशेष  ध्यान

 देना  चाहिये  ताकि  पटसन  उत्पादकों को  अपनी  पैदावार  के  उचित  दाम  मिल  सकें  |

 देश  के  किसानों  को  भेड़-बकरी  पालन  शादी  शादी  कार्य  करने

 ने  लिये  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिये  ताकि  उनकी  याय  में  वृद्धि  हो  सके

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  छोटे  उद्योग  स्थापित  करने  की  शोर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  किसानों

 को  बैंकों  से ऋण  दिलाये  जाने  चाहिये  ।  इसके  अतिरिक्त  भूमिहीन  तथा  छोटे  किसानों  की  दशा

 में  सुधार  करने  के  लिये  विशेष  ध्यान  दिया  चाहिये  ।

 सरकार  को  शिक्षा  प्रणाली  की  ae  भी  ध्यान  देना  चाहिये  ताकि  शिक्षा  पुरी  होने  के  बाद

 विद्यार्थी  oat  लिये  स्वयं  रोजगार  जुटा  सके  ।

 हम  कितना  ही  उत्पादन  क्यों  न  बढा  लें  कितने  ही  उद्योग  उन्नति  कर  लें  परन्तु  हम  तब  तक

 बेहतर  ae  श्रमिक  जीवन  की  आशा  नहीं  कर  सकते  जब  तक  हमारा  जनसंख्या  पर  नियंत्रण  नहीं

 हो  जाता  ।  इसलिये  जनसंख्या  पर  नियंत्रण  करना  त्ति  शभ्रावश्यक  है  |

 Prof.  S.  L.  Saksena  (Maharajganj)  :  Sir,  although  the  leaders  of  Opposition  are
 not  present  in  the  House  but  certainly  there  are  some  members  of  Opposition.  They  should  be
 given  more  time  to  speak  on  this  Budget,  Discussion  should  not  be  a  farce  onl  y  .  We  have  been
 given  only  five  minutes  to  speak.  Some  more  time  should  have  been  allowed.

 However,  I  want  to  congratulate  the  youngest  but  brilliant  Finance  Minister  for  presen-
 ting  'this  Budget  which  is  so  realistic.  Plan  amount  has  been  increased  by  1}  times  and  some
 concession  have  been  announced  in  taxation  also.  But  he  has  not  increased  the  limit  of  income
 tax  from  Rs.  8000/-  to  Rs.  15000/-.  It  should  have  been  done  because  the  rupee  value  has  gone
 down  by  one  third.

 Last  year  Khandsariindustry  did  not  receive  good  treatment.  This  year  also  no  concession
 has  been  given  to  it.  This  is  not  proper.
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 Business  Advisory  Committee—Sixtieth  Report  Presented  Chaitra  2,  1898  (Saka)
 ~.

 (Prof.  S.  L.  Saksena]
 It  has  0561  possible  to  bring  forth  this  Budget  because  of  20  Point  Programme.  Now  there

 isdiscipline  in  all  spheres  oflife.  am  a  blind  supporter  of  discipline.  It  will  definitely  improve
 our  economy.

 The  leaders  of  the  Opposition  are  stillin  prison.  After  all  they  had  demanded  only  the
 implementation  of  20  Point  Programme.  Those  are  being  implemented.  So  they  should  be  freed
 now  and  I  hope  they  willsupport  the  Government.  The  Government  should  not  earn  disgrace
 by  keeping  them  in  gaols.

 It  has  been  reported  that  that  the  Governors  have  decided  to  amend  article  226  relating  to
 the  provision  of  writ  and  habeas  corpus.  But  I  want  to  submit  that  Governors  are  not  legalexperts.
 Habeas  corpus  15  the  very  life  of  our  Constitution.  I  want  that  our  fundamental  rights  should  be

 kept  intact.  It  is  not  proper  to  erode  them  because  of  temporary

 Compulsory  sterilisation  and  imposition  of  fines  etc.  have  been  suggested  to  check  po-
 pulation.  I  oppose  it.  Gandhiji  had  written  a  book  ‘Self  Control  versus  Self  Indulgence’  I  am
 also  in  favour  of  self  control.  We  can  sustain  more  population,  if  we  plan  properly  and  work

 properly.  Tnere  should  not  be  any  element  of  compulsion  in  family  planning.

 You  have  provided  only  Rs.  70  crores  for  education.  Itis  not  adequate.  This  amount  should
 be  doubled.  Moreover,  the  amount  is  not  equally  distributeadl.  You  are  spending  more  money  on
 the  Nehru  University.  You  should  provide  for  hostels  and  teachers’  quarters  in  the  affiliated
 colleges.

 So  far  as  the  agriculture  is  concerned  you  have  not  announced  the  support  price  of  wheat.
 Itis  being  sold  at  a  cheap  rate,  But  the  farmer  needs  fertilizers  and  other  inputs  which  are  cost-
 lier.  So,  suggest  Rs.  150/-  as  the  procurement  price.

 We  should  enter  into  negotiations  with  the  Nepal  Govern  ment  to  control  Rapti  river  which
 is  the  cause  of  floods.

 You  had  promised  to  nationalise  the  sugar  industry  but  you  have  not  done  it.  Minimum
 wage  in  sugar  industry  is  much  less.  It

 must
 be  increased.

 Then  you  have  provided  very  little  for  freedom  fighters.  The  amount  of  their  pensions
 should  be  increased  keeping  in  view  the  high  prices.  Rs.  500/-  should  be  fixed  as  the  minimum
 pension.

 There  is  no  electricity  in  villages.  Efforts  should  be  made  to  remove  the  power  shortage.

 सभापति  महोदय  :  वित्त  मंत्री  कल  दोपहर  12  बजे  वाद-विवाद  का  उत्तर  देंगे  ।

 मल  SN coe  ए

 कार्य  मंत्रणा  समिति
 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 प्रतिवेदन

 Sixtieth  Report

 निर्माण  तथा  श्रावास  कौर  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०
 :  मैं  कार्य  मंत्रणा

 समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  सभा  कल  मध्याह्न  11  बजे  समवेत  होने  के  लिये  स्थगित

 हुई |
 {

 तत्पश्चात  लोक  सभा  23  1976  /  3  चले  ब  1898  के  11  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई ।

 The  Lok  Sahha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Tuesday,  March  23,  1976/3  Chaitra,
 1898  (Saka).
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